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 २७५१  ROAR

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  चमड़े  का

 लोक  संभा  लौह  रहित  धातु  का  इस्पात  कौर

 २३  Peay  इंजीनियरिंग  की  कई  अन्य  वस्तुएं  |

 ह

 सरदार  +=  सिह  क्या  विगत  aq

 सभा  सवा  आठ  बज  समस्त  की  अपेक्षा  प्रतीक  मलय  को  सामान  बनाने

 महोदय  पीठासीन  हुए ]
 का  आदेश  मिला  था  अथवा  कम  मलय का

 ?

 ग्रहों  के  मौखिक  उत्तर
 श्री  उतार  चन्द्र  aaa  ag  अधिक

 युद्ध  सामग्री  ि. कारखान  समय  का  है  ।  विगत  वर्ष  युद्ध  सामग्री

 *  Qook  सरदार  हुकम  सिह
 क्या  रक्षा  कारखानों  ने  अन्य  मंत्रालयों  ्र  व्याप

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५  ३-५४  के  लिए  ७२  लाख  रुपए  की  बातें  का

 निर्माण  किया  था  ।  इस  वर्ष  केवल  व्यापार में  व्यापार-श्रादेशों  के  लिए  युद्ध  सामग्री

 कारखानों  ने  कितने  मुख्य का
 सामान  तयार  सेक्स  बात  की  आद्या  की  जाती  है  कि  १२९

 feat ?  लाख  रुपए  का  सामान  बनाना  पड़गा  ।  इस

 के  अतिरिक्त  रेलवे  संचार  मंत्रालय  एवं

 रक्षा  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  अभी
 अन्य  मंत्रालयों  से  भी  आदेश  प्राप्त

 हुए
 हैं  ।

 हमारे  पास  ZEKR-UY  के  वित्तीय  वर्ष  के
 अराधी  की  जाती है  कि  १९५३-५४  में  कुल

 अंतिम  झांकने  उपलब्ध  नहीं  हें  किन्तु  तराशा
 १८५  लाख  रुपए  का  सामान  बनने  के  लिए

 की  ज़ाती  ह  कि  g4&  ३-  uv  में  युद्ध-सामग्री  आदेश  मिला  है  ।

 बनाने  वाले
 कारखानों

 ने  रेलवे  तथा  डाक

 व
 तार

 विभाग  के  सामान  को  छोड़  कर  एकीकृत  पत्री

 कल  '१२९  लाख  रुपए  का  सामान  तैयार
 *  २००६.  श्री  झलन  सिन्हा  क्या

 किया  होगा  |
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  बेमानी  ग्वेधणा

 सिह
 र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  एकी  कृत

 सरदार  हकम
 कारखानों  पत्री  के  तैयार करने  के  सम्बन्ध  जिस के

 आदेशानुसार  इन  युद्ध-सामग्री
 लिए  कभी  १९५२  में  एक  समिति  नियुक्त  की

 में  कौन  कौ  स  वस्तुएं
 दोबारा  की  जाती

 गई  बिमान  स्थिति  क्यां है

 147  P.S.D
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 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  AAT  AH  गवेषणा  नहीं  लाई  गई  है  ।  यह  केवल  एक

 उपमंत्री  के०  डी०  मालवीय )  सिफारिश  और  सरकार  ने  अभी  इसका

 वैज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिक  अन सन् पान  परिषद  कोई  अंतिम  निश्चय  नहीं  किया  हे  |

 १९५४-५५  से  १९५८-५९  तक  के  आगामी
 श्री  कासलीवाल  :  क्या  इस  पत्री  को

 पांच  वर्षों  के  लिए  एक  प्रयोगात्मक  एक  विश्व  भर  में  चलाने  का  आन्दोलन  किए

 कृत  पत्री  तैयार  कर  रही  है  ।  इस  समय  तक
 जाने  का  प्रस्ताव  है

 ?

 तो  १९५४-५५, १९५५-५६
 और  P3ag-

 श्री  के ०  डी०  मालवीय  :  श्रीमान | ५७  ay  की  पत्री कौ  तैयार  किया  जा

 चुका  है
 और  अब  १९५७-५८  और  १९५८-

 रुचि  रखने  वाले  कई  वैज्ञानिकों

 ५९  वर्षों  की  पत्री  को  तैयार  किया  ar
 ने  एक  प्रस्थापना  प्रस्तुत  की  थी  कि  विश्व

 भर  में  चलाए  जाने  के  लिए  एक  एकीकृत
 रहा  है  ।

 होनीਂ  चाहिए  ।

 श्री  झूलन  सिन्हा  इस  पत्री  के  बनाने

 डा०  रास  सिह  क्या  रुचि  रखने
 पर  कितना  धन  लगेगा  और  इस  के  बनने

 पर  साधारण  पंचांग  के  अतिरिक्त  और  क्या
 वाले  इन  वे  ज्ञानियों  जिनकी  अ्रोर  माननीय

 मंत्री  ने  अभी  निर्देश  किया  भारत  का
 लाभ  होगा

 ?

 कोई  वैज्ञानिक  भी  कौर  यदि है  तो  उस
 श्री  के०  डी०  मानवीय  इस  पत्री  काਂ

 का  नाम  क्या है  प्रौढ़  उसने  राष्ट्रीय  पत्री
 मुख्य  उद्दीन  यह  है  कि  सार्वजनिक  और

 रूप  म  भारत  सरकार  द्वार  काम  मं

 सरकारों  संस्थाओं  द्वारा  उपयोग  में  लाई
 लाई  जाने  वाली  किस  पत्री  की  सिफारिश

 जान  वाली  पत्री  में  एक  रूपता  AT
 की

 जाय |

 शी  के०  मालवीय  मुझ  उस
 जहां  तक  लागत  प्रदान  एक  समिति

 काम  कर  रही  है  और  उस  को  वैज्ञानिक
 व्यक्ति  का  ठीक  नाम  याद  नही ंहै  ।  मुझे

 तथा  प्रौद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद  से
 इतना  याद  ह  कि  कछ  समय  पहले  किसी

 समाज  रन  किसी  वैज्ञानिक  ने  यह अनुदान  प्राप्त  होत  रहे  हें  ।  मूझे  ठीक

 राशि  तो  याद  नहीं  fae  पहली
 सुझाव  दियाः  कि  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  पत्री

 होनी  चाहिए  ।
 किस्त  म॑  दोचंद  १०  हजार  रुपये  दिए

 गए  हें  ।  शायद  कौर  धन  की  आवश्यकता
 ध्

 पड़ेगो |

 ने  २००७  श्री  दाभी इस  समिति  ने  अभी  तक  तीन  ०  wat  वित्त  मंत्री

 के  लिए  पत्नियां  तैयार  की  हं  ।  दोष  वर्षो  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे

 की  स्त्रियां  तेयार  हो  रही  वह
 १५००

 ५१,  P84 k-4R,
 श्री  झूलन  सरकार  को  भर  १९५२-५३  मे ंमें  बम्बई  राज्य  के  कैरा

 ज्ञान है  कि  इस  एकीकृत  पत्री  से  वर्तमान  जिले  में  कितने  एकड  कमी  में  तम्बाक

 पंचांग  की  गणना  में  काफी  गडबड  होगीਂ  ।  उगाया  गया  था

 श्री  के०  डी०  मालवीय  में  तो  नहीं  १९५०-५१,  १९५१-५२  भ्रमर
 fr समझता  कि  कोई  गडबड  होगी  fer  जो

 १०५
 १९५२-५३

 मेंਂ  कैरा  ॥  री  म  कितना

 यह  पत्री  विचाराधीन  wat  काम  में  तम्बाकू  उत्पादित  किया  और
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 (7)  १९५०-५१,  ९५१-५२  और  श्री  ए०  सी०  गुहा
 एक

 ही
 प्रकार

 जिले से १९५२-५३ में  केरा  | दि |  ह  भर  के  तम्बाकू पर  देश  भर  में  एक  ही  दर  से

 तम्बाकू  पर  का  कितना  उत्पाद  झलक  प्राप्त  शुल्क  लगाया  जाता  हैं  ।

 क्या  गया  था
 ?

 श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  क्याਂ  शल्क  की

 वित्त  उपमंत्री  ए०  सी०  दरों  को  घटाने  की  नई  सिफारिश  म  घटिया

 से
 और  बढ़िया किस्म  के  तम्बाकू  के  बीच (7)  तक  ।  एक  विवरण  जिस

 में  ग्रपेक्षित  जानकारी  दी  गाहे  सदन  पटेल  कोई  अन्तर  रखा  गया  और  घटिया
 पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  किस्मों  के  लिए  दर  का  अधिक  भाग  कम

 अनुबंध  सख्या  ६५  |  कर  दिया  गया  हैं
 ?

 श्री  दाभी  :
 विवरण  से  पता  चलता  है  श्री To  सी ०  गुहा  घटिया  किस्मों

 कि  १९५०-५१
 में

 तम्बाकू  पर  जो  केन्द्रीय
 के  लिए  भी  दरें  कम  कर  दी  गई  हैं  ।

 उत्पाद  शुल्क  लगाया  गया  उस  से  ५४  fart  यदि  माननीय  सदस्यों  को  सही  अकड़

 लाख  रुपय  मिले  १९५१-५२  म  vu  जानने  म  रुचि  तो  में  गजट  की

 लाख  रुपय  मिले
 थे  और  १९५२-५३  में  सूचना  का  मात्र  हवाला  दे  सकता  हूं  ।

 क्यां कंवल  २४  लाख  रुपये  प्राप्त  हुए  थ  ॥  अबਂ  मेरे  पास  सभी  आंकड़े  मौजूद  हें  ।

 तम्बाकू  के
 उत्पा'द-शुल्क  की  घटोतरी  का

 यही  कारण है
 कि  गुजरात  अर  कैग  जिलों  श्री  दादी  :  क्या  यह  सच  हे  कि  करा

 जिले  के  अनेक  तम्बाकू  व्यापारियों  न में  घटिया  किस्म  के  तम्बाकू  पर  १४  आने

 सरकार  को  अभ्यावेदन  भेजते  हुए  यह प्रति  पौण्ड  शुल्क  लिया  जाता  है
 ?

 प्रार्थना  की  ह  कि  घटियाਂ  किस्म  का  तम्बाकू
 श्री  ए०  सी०  किस्म  यहीं  इस  का  कम  शल्क  दर  पर  उठाया  आर  क्या

 कारण  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  तलाक  सरकार  इस  मामले  कोई  वा यें वाही

 बाजार  में  मत्दी  आने  के  कारण  ऐसा  ही  हुआ  करना  चाहती  हैं
 ?

 ।  विगत  दो  वर्षों  से  सारे  तम्बाकू  बाजार
 श्री  ए०  ato  गुहा  हमारे  पास

 म--वह  चाहे  भारत  का  हो  या  विश्व  भर
 गजरात  तथा  देव  के  अन्य  भागों  से  कई

 का--एक  प्रकार  को  मत्दी  आ  रही  और

 एक  अभ्यावेदन  पहुंचे  और  उन

 कांफी  तम्बाकू  इकठ्ठा  हो  रहा है  ।  माननीय
 वेदनों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  हम  ने  अभी

 सदस्य  को  यह  ज्ञान  होना  चाहिए  कि  wat  हाल

 म
 हमन  तम्बाकू  पर  लगने  वाला  शुल्क

 हाल  में  सभी  किस्मों  के  तम्बाकू  पर  लगने

 वाले  बल्बों  की  दरों  कों  घटा  दिया  ।
 कम  कर  दिया  और  हम  आदा  करते

 अंदमान का  उपनिवेशीकरण हैं  करीब  geal  मात्रा  की  खपत  होगी

 श्र  हम  af  शुल्क  प्राप्त  कर  सकेंगे  |  २००८.  श्री  एस०  सी०  क्या

 गह-कार्य  मंत्री  ६  भ्रप्रेल  १६५४  को  पद्
 श्री  दाभी  :  क्या  यह  सच  हूं  कि  गुजरात

 और  करा  जिलों में  किस्म  के  गये  तारांकित  प्रीत  स०  १६२१  के  सम्बन्ध

 तम्बाकू  पर  १४  ताने  प्रति
 पौण्ड  दहक  कौ  में  यह  बताने  की  कृपा  करा

 ऊंची  दर  लगाई  जाती  जब  कि  देश  के  कछ
 स०  १९४५३  म॑  अपमान  के

 निवेशी करण  अर  विकास  की  योजना  का
 अनप  भागों  में  घटिया  किस्म  के  तम्बाकू

 पर  शल्क  को  क्रम  दर  लगाई  जाती  है  ।  कार्य  केसा
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 इस  कालावधि  में  कितने  श्री  राज्यों  में  से  परिवारों को
 चुनਂ

 पित  परिवारों  को  बसाया  ने  की  क्या प्रणाली  |  यह  कार्य  कौन

 इस  ad  में  कितनी  नई  सड़कें  कर  रहा  क्या  इस  कार्य  के  विधि

 बढाई  गई  कितने  नये  झय्रौषघालय  क्रम  ?  क्या  सरकार  को  ऐसी

 शिकायतें  मिली हे  कि  जिन  परिवारों  ने और  चिकित्सालय  खोलें  गये  कौर  पलिस

 आर  राजस्व  विभाग  के  करमचारियों  की  इस  आशा  से  कि  न्  अन्दमान  भेजा  जा

 सख्या
 मे

 कितनी  वृद्धि  की  शर  रहा  राज्य  में  अपनी  सारी  सम्पत्ति  बंच

 डाली  फिर  उन्हें  नहीं  भेजा  गया  कौर
 अगले  वर्ष  का  क्या  कार्यक्रम  है

 ?

 अब वे  उलझन  पड़े हैं  ?

 गह-काय  उपमंत्री

 से  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला
 शी  दातार  :  एक  बहुत  उचित  रूप

 से  निश्चिंत  की  गई  प्रणाली  हू  जिस  के

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता
 अ्रनसार  भेजे  जाने  वाले  परिवारों  A  ७५

 परिशिष्ट  ८,  अनुबंध  संख्या  ६६]
 प्रतिशत  शरणार्थी  होते  हूं  ।  कौर  नप

 श्री  एस०  ato  सामन्त सामन्त  क्या  पोट
 २४  प्रतिशत  भारत  के  अन्य  भागों  अज्ञात

 ब्लेयर  कौर  उत्तर  तथा  afin  अन्दमान
 त्रैवनकोर  कोचीन  बम्बई  के  लोग  होत

 के  बंच  सड़क  बनात  को  काय  निकट
 इन  सब  मामलों  में  हमें  सिफारिशें

 भविष्य  में  आरंभ  किया  जायेगा
 कौर  नाम  निदेशन  मिलते  हैं  और  अन्तिम

 श्री  दातार  जब  सरकार  पास  रूप  सें  चुनाव  मुख्य  श्रांत  करता  हूं
 !

 अस्सी  मील  की  पकी  सडक  की  योजना

 राष्टीय  आय  एकक  समिति
 आयेगी  तब  यह  ara  प्रारंभ  किया  जायेगा  |

 ws

 श्री  एस०  सी०  सामन्त सामन्त  क्या  रण घाट
 ०११. श्री  सारिका  क्या  चित्त

 aq में  वहां  बसाये  गये  शरणार्थियों के
 मंत्री  यह  बतान  कि  कृपा  करेंग

 लिये  कोई  लकड़ी  काटने  की  मिल  स्थापित  cs  एकक

 की  गई  हे
 ?

 राष्टीय  द्वारा  एकत्र  गय

 श्री  दातार  :  मेरा  विचार  ह  क  यह
 आन  का  कोई  प्रयोग  सकी

 आर
 स्थापित  की  जा  रही  ह

 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  क्या  ST  यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 दरबारियों  को  जो  वहां  बसाये  जा  रहे  ह  ्

 पाच  एकड  साफ  भूमि  दी  जाती  श्र

 वित्त  मंत्री  के  सभा-सचिव  बी०

 बया  सरकार  को  शिकायतें  मिली  ह  कि
 आर ०

 करार के  अनसार  जान  वाली  पाच
 1:  श्रीमान  /

 एकड  भूमि  उन्हें  नहीं  दी  जा  रही  ह
 ?  wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  दातार  :  उन्हें  केवल  पांच  एकड़  श्री  मुरारका  :  राष्ट्रीय  आय  एकक

 ने  किस  अनुसूची  अर्थात  कलकता  असली नहीं  वरन  कुल  १०  एकड़  भूमि दी  जाती है

 और  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  नहीं  का  अथवा  पना  असली  का  उपयोग

 मली  |  किया है  ?



 PKR  मौखिक  उत्तर  २३
 अप्रेल

 १९५४  मौखिक  उत्तर  २७६०

 at  बी०  ato  राष्ट्रीय  जिन  की  कौर  माननीय  सदस्य  ने  कलकत्ता

 नमूना  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  कलकत्ता  अनुसूची  अनुसूची  के  नामਂ  से  निर्देश  किया  हूँ  ।

 इसलिए  प्रश्न  यह  नहीं  है  कि  किसी  को पर  आधारित  है  ।  सरकार  ने  पूना  अत सूची

 को  स्वीकार  नहीं  किया  कौर  इसलिए  कौन  से  आंकड़े  स्वीकार  परन्तु  सरकार

 राष्ट्रीय  आय  एकक  .  समिति  ने  कलकत्ता  ने  झ्रांकड़ों  को  स्वीकार  कर  लिया है
 |

 अनुसूची  कही  प्रयोग  किया  है  ।  डा०  ata  में  ने  एक  निश्चित

 श्री  मुरारका
 :  aa  सच  कि  ger  पूछा  ar  कि  क्या  पूना  अनुसूची

 शर  यदि
 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  ने  उपभोक्ता  का  अधिक  विश्वसनीय  नहीं

 ey  २२०  रुपये  प्रति  व्यक्ति  निकाला  ऐसा  है  तो  सरकार  ने  इसे  क्यों  स्वीकार

 हैं  जबकि  राष्ट्रीय  आय  एकक  समिति  नहीं  किया  ?  बात  यह  नहीं  कि  सरकार

 ने  इसे  २६५  रुपये  प्रति  व्यक्ति  रखा  है  ?  ने  कुछ  आंकड़े  स्वीकार  कर  लिये

 at  बी०  आर०  भगत  जी  हां  ।  श्री  ए०  सी०  इसी  माननीय

 श्री  ४५  रुपये  के  अन्तर  सदस्य  ने  पहले  भी  यही  प्रश्न  पूछा  था

 का  क्या  कारण है  ?  जबਂ  प्रधान  मंत्री  ने  बीच  में  उत्तर  दे

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  संक्षेप  से  इन  दिया  था  कि  सरकार  कलकत्ता  अनुसूची

 को  अधिक  विश्वसनीय  समझती  कौर दो  भ्रांकड़ों  में  दो  बड़े  अन्तर  है  ।  पहले

 इसलिए  उन्होंने  इस  अनुसूची  को  स्वीकार तो  राष्ट्रीय  नमना  सर्वेक्षण  के  गृह-व्यय

 के  आंकड़ों  का  सम्बंध  ग्रामीण  घर  से  है  किया हैं  |

 राष्ट्रीय  आय  एकक  सामान  के  अध्यक्ष  में  AIST  प्रदान

 ग्राहकों  काਂ  सम्बंध  दोनों  ग्रामीण  और  आरम्भ  कर  रहा  हुं  ।

 बहरी  घरों  से  है  और  यह  स्वभाविक  श्री  बंसल :  आज  प्रश्न  बहुत

 है  कि  शहरी  घर  काਂ  व्यय  ग्रामीण  घर
 थोड़े  हैं प्र ौर  आप  को  अनुज्ञा  से  में  एक

 से  अधिक  होता  है  ।  दूसर  राष्ट्रीय  आय
 प्रशन  पूछना  चाहता  हूं  ।

 झर  उपभोक्ता  को  निजी  व्यय  की  कल  अध्यक्ष  में  उदाहरण
 राशि में  अन्तर है  इसलिए  किसी

 नहीं  खड़ा  करना  चाह  |  यदि  में  इस

 आय  सम्बंधी  प्रयोजनों  के  लिए  इन  दो
 कारण  अधिक  अनुपूरक

 प्रदान  पूछने  दूं  कि

 आंकड़ों  की  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ।
 हमारे  पास

 समय
 तो  इस  का  यह

 डा०  सुरेश  क्या  यह  सच नहीं  अभिप्राय  होगा  कि  कौर  अनुपूरक  प्रद

 कि  पूनाਂ  अनुसूचीਂ  अ्रघिक  विश्वसनीय  है  पूछने  वाले  सदस्यों  का  तांता  बंध  जायेगा  |

 a
 अर  ऐसा  ह  तो  सरकार  राष्ट्रीय  श्री  बंसल  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण

 नमूना  सर्वेक्षण  से  अनुसूची  लेने  के  लिए
 प्रश्न है  ।

 क्यों  आग्रह  कर  रही  है
 ?

 श्री  में  एक  शौर

 वित्त  उपमंत्री  ए०  सी०
 प्रदान  पूछ  सकता  हूं

 ?

 हाल  ही  में  प्रधान  मंत्री  ने  इस  बात  को

 अध्यक्ष  महोदय
 :  जी  हाँ

 |
 सभा  के  समस  स्पष्ट  किया  था  कि  सरकार ने

 भारतीय  सांख्यकि  संस्था  द्वारा  गये  श्री  क्या  यह  सच
 है

 कि

 उन  आंकड़ों  को  स्वीकार  कर  लिया  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  ने  आंकड़ें



 २७६१  मौखिक  उत्तर  मौखिक  उत्तर  र्द्ध २३  अप्रैल  १९५४

 प्रदेश  में  इस  समय  cent) sa  तमंचा  रियों  में
 रसरी  बार

 एकत्र

 किये

 थे

 वे  एक  ही

 मद  के  लिए  पहली  बार  एकत्र  किये  गये  से  €२  ४८  और

 से  भिन्न  थे  ?  ५१३  + कलक  हें  ।  aq  श्रेणी ४  के

 कर्मचारी हैं  |
 श्री  बी०  आर०  भगत  राष्ट्रीय

 श्रेणी  चार  के  कर्मचारियों  कौ
 नमूना  सर्वेक्षण  द्वारा  दूसरी  एकत्र

 छोड़  अनुसूचित  जातियों  के किये  ates  प्रकाशित  हो  चुके  हें

 और  बाद  में  एकत्र  किये  आंकड़ों
 frat  की  १  ५

 का  प्रकाशन हो  रहा  et  यद्यपि  राष्ट्रीय
 निरीक्षक  और  १८  कलक  श्रेणी  चार  के

 कर्मचारियों  के  सम्बंध में  जानकारी  एकत्र आय  समिति  की  ओर  से  उस  द्वारा

 की  जा  रही  ह  भर  वह  सदन  पटल  पर
 पहली  बार  एकत्र  किये  आंकड़ों  को

 उपयोग  में  लाने  के  लिए  कोई  fata  रखी  जायेगी  ।

 प्रार्थना  नहीं  परन्तु  बाद  में  इस
 start

 बात  पर  विचार  किया  गया  और

 हाल  में  भर्ती  गये
 लिए  न्  एकत्र  करने

 के  लिए  fara

 ढंग  तथा  प्रणाली  अपनाई  गई
 निरीक्षकों  की  ६  है  जिन  मेंं  से

 a  |  प  अनुसूचित  जाति  के  हे  ।  चुनाव  आयकर

 और  आयकर लखनऊ  ,

 आयकर  उत्तर  के

 क  धर  a ry
 सहायक  आयुक्तों  की  एक  तथा  समिति

 प्  रो  ने  उनਂ  उम्मीदवारों  में  से

 के  २०१२.  रूप  नारायण  :  क्या

 (१)  अनुसूचित  जातियों  और धत  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे :

 भ्रनुसूचित  श्रादिमजातियों  के  लोगों  के

 आयकर  विभाग  उत्तर  प्रदेश  लिए  रक्षित  रिक्तियों  के  मामले  में  स्थानीय

 में  इस  समय  निरीक्षकों  पत्र  में  दिये  गय  विज्ञापन  का  उत्तर

 और  अन्य  कर्मचारियों  की  sar  संख्या  दिया  at  अथवा  जिन  को  अनुसूचित
 cy

 हूं  ;  जातियों  ate  अनुसूचित  आदिम जातियों

 )
 प्रतिनिधित्व  करने  मान्यता

 (  /  उन  में  अनु /चित  जाति  के
 प्राप्त  संस्थाओं  अथवा  पून:संस्थापन

 कितने  कर्मचारी  हैं  ;
 और  नौकरी  प्रादेशिक  =

 क्या  आयकर  सिफारिश  की
 थी

 ;

 ने  हाल  में  भ्रामक  निरीक्षकों  की  भर्ती  और

 और
 (2)  भ्र रक्षित .  रिक्तियों  के  मामले

 यदि  ऐसा  कितने  भर्ती UNGL  में  | है  नਂ  को  नौकरी  दफ्तर  ने  भेजा

 प् न्र किये  गय  और
 उन  को

 at  का  क्या

 था ?
 श्री रूप  क्या  में  जान  सकता

 वित्त  उपमंत्री  एम०  सी०  हूं  कीजो  पांच  deface  इस  विभाग

 :  आयकर  विभाग  उत्तर  में  लिए  गये  हें  उन  में से  तीन  को
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 जातियों
 कौर  अनुसूचित  झादिमजा  तियों

 की frag  करने  के  लिए  कंसीलर  किया  जा

 रहा है  ?
 मान्यता  प्राप्त  संस्थानों  अथवा

 संस्थापन  तथा  नौकरी  के  प्रादेशिक  निदेशक

 श्री  एम०  सी०  शाह  में  mat  नहीं

 समझ  सका  ।
 ने  सिफारिश  की  at

 अध्यक्ष  महोदय  :  चुने  गये  पांच  श्री  रूप  नारायण  इन्सपैक्टर  की

 व्यक्तियों  से--यदि  में  व्याख्या  ठीक  न
 जगहें  सिफ॑  ४८  बताई  गई  हूं  जब  कि

 करूं  तो  वे  सुधार  दें  इन्हें  प्राप्त  सूचना  प्रोफेसर्स  की  €२  बताई  गई  हें  ।  क्या

 के  अनुसार  तीन  को  पदावनत  जा  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  विभाग  में

 रहा है  ।  क्या  मे ंने  इन्हें  ठीक  समझा  इन्सपैक्टर  कभ  क्यों  रक्खे  गये  हैं
 ?

 हूँ ट

 श्री  एम०  alo  शाह
 अ्रन्तिम  पंक्ति

 श्री  एम०  ato  छः  रिक्तियों
 कया  है  ?

 में  से  पहले  ही  पांच  अनुसूचित  जाति

 के  व्यक्तियों  को  ले  लिया  गया
 अध्यक्ष  महोदय

 :  इन्सपैक्टर  की

 अध्यक्ष  महोदय :  क्या  माननीय  संख्या  इतनी  कम  कयों  है  ?

 प्रश्न  को  दोहरायें गे  ?

 श्री  एस०  ato  दाह  यह  उसर  में

 शी  रूप  नारायण :  क्या  में  जान  पहले  ही  दे  चुका हूं  ।  गत  कुछ  वर्षों

 सकता हूं
 कि  जो  छः  वेकेंसी  हुई  थीं

 से  संख्या  कम  थी  ate  उसी  को  पूरा
 ar  जिन  में  से  fe  पांच  दोड्यूल्ड  करने  के  लिये  इंस्पेक्टरों  के  छः  स्थानों

 area  के  लिए  रिजर्व  उन  ford  पर  पांच  नियुक्त  कर  गये  थे  ।

 वैकेंसीज  में  जो  पांच  इंस्पेक्टर  लिए  संख्या  कम  थी  सौर  इसीलिये  रिक्त

 गये  उन  में  से  कछ को
 frat  स्थानों  में  से  १६  2/3  प्रतिशत  अनुसूचित

 करने  का  विचार  किया  जा  रहा  जातियों  के  लिये  wie  प्रतिशत
 a

 भ्रनुसूचित  श्रादिमजातियों  |  लिये

 श्री  एम०  सी०  दाह :
 रक्षित रखें  गय  थे  ।  क्योंकि  इस  बार

 ऐसा  कोई  रक्षण  नहीं  था  इसलिये  ६
 श्रीमान  ।

 ह
 स्थानों  में  से  ५  स्थानों  के  लिये

 रूप  नारायण  जो
 वार  चुन  लिये  गये

 ।

 हुआ
 था  वह  fas  एम्पलायमेंट

 एक्सचेंज
 के  जरिये  हुआ  या  कि

 भाग शी  बेला यु धन  के

 बाहर  से  भी  कड़ी डट  मांगे  दि
 सम्बन्ध  में  जो  उत्तर  गया  है  उसमें

 x
 |  ह

 से  feat  गजटेड  स्थान  अनुसूचित

 श्री  एम०  ato  कतार  जैसा  में
 न  तियों  के  लिये  हैं  ?

 a
 पहले  इस  तदर्थ  समिति  (|

 श्री  एम०  सी०  यह  स्थान
 उम्मीदवार  जन  प्रार्थियों  में  से

 इंस्पेक्टरों  के  हें  धौर  वे  गजटेड
 aa  जिन्होंने  स्थानीय  पत्र  के  विज्ञापन

 का  उत्तर  या  जिन  की  अनुसूचित  ससे  नहीं  हूँ
 |
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 सोनिया आयकर  अपीलीय  न्यायाधिकरण  श्री  के०  सी०  ध  द  ू  .  प्रत्येक

 ||
 २०१३  श्श्  Fo  सो०  साधना  :  Ofyeaey  में  कितने  सदस्य  होते

 कया  बिधि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  श्री  बिस्वास  प्रत्येक  बेंच  में  दो

 करेंगे
 :  सदस्य  होते  हैं  ।

 इस  समय  आधार  अपीलीय  श्री  के०  सी०  सोनिया  क्या  किसी

 न्यायाधिकरण  की  कितनी  aa  काम  कर  मामले  के  सम्बन्ध  में  दोनों  सदस्यों  की

 रही  प्रौढ़  उनमें  से  कितनी  स्थायी  बेचें
 रायों  में  म  H%

 नहीं हूं
 अध्यक्ष  महोदय  :

 शान्ति  ।

 884 R-4¥  में  उन्होंने  कुल  मेरे  विचार  में  यह  wet  बहुत  ही  व्यापक

 कितने  मामलों  को  निबटाया
 है  mit  कोई  प्रश्न  ?

 (7)  अ्रासतन एक एक  मामले  के
 श्री  क्या  मद्रास  में  जो

 टान  में  कितना  समय  लगा  ;  तथा
 बेंचें  हें  उनमें  से  एक  को  कौर  कहीं  हटाने

 fae  प्राधिकारियों  के  विरुद्ध
 का  विचार है  ?

 अपील  की  जाती
 श्री  किसी  भीਂ  बेंच  को

 विधि  अल्पसंख्यक-कायम  मंत्री  विशेषकर  मद्रास  हटाने
 का  विचार

 आयकर  झ्र पी लीय  नहीं है  ।

 न्यायाधिकरण  में  als  बैंचें  २  बम्बई में  श्री  के०  सी०  सोनिया  :  इन

 २  मद्रास  में  और  एक  एक  दिल्ली
 या धिक रणों  में  नियुक्तियां  किस  प्रकार  की

 इलाहबाद  सौर  पटना  में  ।  इन  में  से
 जाती ह  ?

 ६  बंच  स्थायी  रूप  से  हें  तथा  दोष  दो
 श्री  बिस्वास  q  केवल  इतना  ही

 अर्थात  पटना  बंच  शर  मद्रास  की  अ

 कह  सकता  हूं  कि  इसका  UH  सदस्य
 रित  बच  अस्थायी  रूप  से  हें  ।

 न्यायिक  सदस्य  होता  है  कौर  दूसरा

 १९५३-५४  मे  इन  समस्त  पाल  सदस्य  होता  है  ।  उन  साधारण

 बेंचों  ढार  30,2RR  मामले  निबटाये
 तौर  पर  चुनाव  किया  जाता  है  ।

 गये थे
 श्री  के०  to  सोनिया  संघ  लोक

 (a)  निश्चित  सुचना  उपलब्ध  नहीं
 सेवा  आयोग  द्वारा  यो  स्वय  म  त्राल

 भ  पता  लगा  है  कि  बम्बई  वाली
 द्वारा ?

 बेंचों के  पास  काम  की  अधिकता  होने के

 कारण  उन्हें  अपी  निपटाने  में  दायर  श्री  बिस्वास  क्वार  म॑

 हान  >  समय  से  १०  या  १२  महीने  अन्तिम  चुनाव  सेवाਂ  आयोग  दरा

 तक  का  समय  लग  जाता  है  ।  साधारणत  ही  होता है  |  मगर  इस  सम्बन्ध

 अन्य  बच्चों  को  इससे  कम  समय  लगता  मुझे  पूरा  निश्चय  नहीं  है  ।

 है  ।

 एच  ०  एस०  एस०  नाइजीरिया
 नायकर  गायक

 अपीलीय  सहायक  आयुक्त  तथा  अतिरिक्त  दें  भरी  रघुनाथ  fae  क्या

 ara  कर  अधिकारियों  के  आदेशों  के  रक्षा  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंग

 बद्ध  अपील  की  जाती  है  ॥  क्या  यह  सच  ह  कि
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 freq  से  को  वहां  की  सरकार  के  पास  ही  जाना

 पड़ा  । सिक्स  इंच  sat  खरीद  रहा

 यदि  तो  उसके  लिये  भारत  क्या  यह  जहाज़

 को  कितनी  कीमत  देनी  तथा  त्रि टिश  जहाज-यादों  में  फिट  किया

 क्रूजर  का  जीवन  कितने  जा  रहा  हैं  और  यदि  तो  लागत

 रोगी  ? दिनोंका  है
 ?

 रक्षा  संगठन  मंत्री  :  श्री  इसमें  नये  हथियार  तथा

 जी
 अन्य  आवश्यक  चीज़ें  लगाई  जायेंगी

 तथा  हमें  जो  अनुमानित  लागत  बताई
 Yo  लाख  रुपये  |

 गई  हे  वह  लगभग  ८०  लाख  रुपये

 १५  वर्ष  |  म
 ।

 हम  यह  जानना  श्री  एम०  एस०  क्या

 चाहते  हें  कि  यह  दीप  कबਂ  बन  कर  तैयार  सरकार  के  विचार  में  देश  की  रक्षा  के

 हुआ  था  ?
 लिये  जर  खरीदना  अत्यन्त  आवश्यक है

 श्री  यह  १९४०  में  पहले
 और  क्या  हम  डेस् ट्राय रों  आदि  पर  निसार

 नहीं रह  सकते  ?
 पहल  बना  था  |

 श्री  त्यागी  :  ऐसा  सम्भव  नहीं  gar
 श्री  जोखिम  आल्वा  हम  अपने  जहाजों

 जहाज़ों  का  बाजार  बहुत  तेज  और
 को  खरीदने  में  किस  प्रक्रिया  का

 जहाज  हर  जगह  उपलब्ध  नहीं
 सरण  करते  हे  ?  क्या  हमਂ  इसके  लि

 यदि ब्रिटिश  नौसेना  विभाग  या  ब्रिटिश  नौवहन  श्री  साधन  गुप्त  नजर

 खरीदा  जाये  तो  उसका  मूल्य msi
 से  कहते  हे  ?  ब्रिटिश  नौसेना

 ्
 प्राक्कलन  में  उन  जहाज  बनाने  वाले  वार्डो  होगा

 के  नाम  दिये  जाते  हें  जेद्दा  से  वे  जहाज  श्री  त्यागी :  मेरे  विचार  में  फिटिंग

 खरीदते  हें  ।  फिर  हम  ने  प्रक्रिया  क्यों
 इत्यादि  के  साथ  लगभग  ३  करोड़  रुपये

 पलट  दी  है  तथा  हम  सीधे  ब्रिटिश
 होगा  ?

 नौसेना  विभाग  के  पास  क्यों  जाते  हैं  जब
 श्री  रघुनाथ  सिह  एक

 कि  विदेशों  में  मकान  खरीदने  के  लिये
 |

 हम  ऐसे  निकम्मे  ठेकेदारों  के  पास  जाते  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रदान  ॥
 कुल  पूजी  एक  पौंड  होती  हे  और

 इस  प्रकार  सरकारी  स्तर  पर  काम  नहीं

 सैनिक  अधिकारियों  की  सेवा  की  ad
 करते ?

 श्री  त्यागी  :  प्रश्न  काफी  लम्बा

 में  माननीय  सदस्य  को  बतला  दू  कि  हमने  F202,  सरदार  कस  सिह

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 यह  जज  सीधे  रायल  नेवी  से  खरीदा

 arfera  fs
 हैं  ।  wife  यह  रायल

 '
 नेवी  की  सम्पत्ति  करेंगे  कि  जिन  ALDEN  यों  को

 अतएव  डसे  खरीदने  के  लिये  सरकार  टेक्निकल  अधिकारियों  तथा
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 tars  म्रधिकारियों  को  विशेष  सूची  के  सरदार  हुक्म  जो  विशेष  सूची

 लिये  चुन  लिया  गया है
 क्या  उनकी  सेवा  बनाई  जा  रही  हैं  वह  उन  अधिकारियों

 की  शर्तों  अन्तिम  रूप  से  तय  कर  दी  गई  की  ही  बनाई  जा  रही  है  जो  पहले  ही  से

 इस  विभाग  में  काम  कर  रहे  हैं  या  कि

 इस  सूची  में  बाहर  से  भी  अधिकारी  लिये
 सेवा  की  ag  जिनमें  वेतन

 जायेंगे  ?
 और  निवृति-बेसन  तथा  तरक्की  भी

 ती
 ष शामिल  जनरल  ड्यूटी  वाले  ऐसे  श्री  त्यागी  :  चुने  जाने  का  आधार

 अधिकारियों  के  मुकाबले  में  केसी  बैठती
 a  अधिकारियों  द्वारा  विभिन्न  शाखाओं  में

 ह
 ?

 प्राप्त  अनुभव  होगा  |

 रक्षा  संगठन  मंत्री  :

 जी  att
 सरदार  Vo  एस०  सहगल :

 विशेष  सूचियों  के  लिये  जिन  श्रधिकास्सयों

 सदन-पटल
 पर  एक  विवरण  को  चुना  जाता  है  वे  कितने  aq  तक

 fater रखा  जाता  ह  ।  -[  देखिये  परि  है  बच  न  1  अस्थायी  रूप  से  काम  करते  रहते  हें
 और

 अनुबंध  संख्या  ६७  |  कितने  वर्षों  बाद  उन्हें  बनाया

 सरदार  कम  fag  :  क्या  इन  विशेष  जाता है  ?

 अधिकारियों  तथा  नियमित  सेना  के

 कारियों  के
 श्री त्यागी  :  इस  का  उत्तर  देना  मेरे

 प्रशिक्षण  में  कोई  भ्रातृ
 लिये  बहुत  कठिन  समस्त

 झ्र धि का  रियों
 होगा  ?

 के  लिये  में  एक  सा  उत्तर  नहीं
 दे  सकता

 श्री  जी  हां  ge  श्रेणियों  हूं  ।  यह  अधिकारियों  के  वर्गों  के  अनुसार

 में  कहीं  कहीं  पर  थोड़ा  सा  अन्तर  है  ॥  fart  Pret  होता  है  ।

 नियम  एक  ही  आधार  पर

 बनाये  गये  हें  कोई  विद्वेष  wat  सोने  का  उत्पादन

 ्
 नहीं  है  *  २०१७.  श्री  एस०  सी०  सामन्त :

 सरदार  हुक्म  fag:  जब  प्रशिक्षण  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  वैज्ञानिक

 एक  सा  हैं  और  wea  एक  सी  हें  तो  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 उन  के  वेतन  आदि  के  सम्बन्ध  में  जो  कि  १९४७  से  १९५३

 कि  उन्हें  दिया  स्तर  करने  का  भारत  में  सोने  तुलनात्मक
 वार्षिक

 क्या  कारण  हे  ?  उत्पादन  क्या  रहा  है  ?

 श्री  त्यागी  :  काम  अलग  अलग
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 कृत्य  बिल्कुल  भिन्न  हें  ।  एक  at  के
 गवेषणा  उपमंत्री  के०  डी०  :

 अ्रधिकोरियों  को  क्षेत्रों  में  कार्यपालिका
 सदन  पटल  पर  अपेक्षित  सुचना  का  एक

 अधिकारियों  के  रूप  में  कार्य  करना  पड़ता
 विवरण  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट

 यूनिटों  पर  रखना  होता  है

 जब  fe  दूसरे  am  के  अधिकारियों
 ८,  अनुबंध  संख्या

 Rel

 को  टेक्निकल  काम  करना  होता  श्री  एस०  otto  सामन्त  :  सोनें  के

 ह  उत्पादन  की  लागत  कम  करने  केਂ  लिये
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 कया  सरकार  का  विचार  स्थानीय  लोगों  श्री  लाल  व्यास ,:  क्या  में  यह

 को  काम  पर  लगाने  का  है  ?
 जान  सकता  हूं  कि  इन  सोने  की  खानों

 के  अ्रलावा  हिमाचल  प्रदेश  में  एक  नदी  है श्री
 के०

 डी०  सोने के
 दन  की  लागत  न  केवल  स्थानीय  लोगों  जिसका  नाम  सोनखाड़ी  यानी  सोने  की

 को  काम  पर  लगाने  पर  निर्भर  रहती  है  नदी  जो  कि  तीन  मील  चौड़ी  wk

 बल्कि  eq  अधिक  महत्वपूर्ण  बातों  पर  ।  १८,  २०  मील  लम्बी  है  कौर  जिसकी  रेती

 लेकिन  यह  सच  है  कि  प्राकृतिक  संसाधनों
 में  सोना  मिलता  प्लोर  अगर  यह  सही

 के  परिमाप  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध में  सरकार  है  तो  क्या  सरकार  उससे  सोना  निकालने

 एक  योजना  पर  विचार  कर  रहो  हे  का  कोई  प्रयत्न  कर  रही  हे
 ?

 अनुसार  उन  लोगों  को  और  अधिक
 श्री  के०  डी०  मालवीय :  खानों

 सख्या  में  सोने  की  खानों  में  काम  पर
 के  अलावा  नदियों  की  बालू में  सोना  द्

 लगाया  जयेगा  जिन्हें  टेक्निकल  अनुभव  करता है  लेकिन  ag  इकानामिक  ही

 मस्त  नहीं  है
 ।

 नहीं  होता  |  साधारण  तौर  पर  मालूम

 श्री  एस०  ato  सामन्त  :  विवरण  को  हुआ  वैज्ञानिकों  द्वारा  कौर

 देखने  से  पता  लगता  है  कि  गत  दो  वर्षों  जीकल  डिपार्टमेंट  कि  बालू  में  पाया

 हुआ  सोना  अक्सर  सस्ता  नहीं तुलनात्मक  रूप  उत्पादन  गिर
 गया

 हैं  ।  इसका  क्या  कारण  है  ?
 बन  वह  सोने  से  भी  ज्यादा  मंहगा हो

 a
 जाता  हू  |

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  पिछले  अनेक

 वर्षों  उत्पादन  गिरता  जा  सचिवालय के  कर्मचारियों  के  लिये  सुविधायें

 रहा है  तथा  इसके  कारण  यह  aaa  गये

 हूं  कि  कोलार  खान  क्षेत्र  में  बहुत  गहराई

 *
 २०२०.  सरदार  हुक्म  क्या

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  : पर  खुदाई  करनी  पड़ती  है  तथ  श्रमिकों

 की  उत्पादन  भी  कम  है  जिसके  फलस्वरूप  वर्ष  PEYZ-UY  में  सचिवालय

 उत्पादन  की  लागत  बढ़ गई  है  ।  के  कर्मचारियों  को  सुविधायें  देनें  के  लिये

 शी  एस०  सी०  सामन्त  क्या  सरकार  गृह-मंत्रालय  को  जो  V4  Roo  रुपये  दे  दिये

 ने  हाल  ही  में  सोने  के  सर्वेक्षण  का  कोई  गये  थे  उसमे ंसे  कितनी  uae खच  की

 गई  तथा नया  कार्यक्रम  हाथ  में  लिया  है  ?

 थी  के०  डी०  मालवीय  जी  zt  इस  वर्ष  कौन  कौन  सी  विशेष

 अनेक  स्थानों  पर  सोने  के  भंडारों  का  सुविधायें दी  गई  ?

 पता  लगा है  ।  लेकिन  सोने  का  पता  गह-काम  उपमंत्री
 :

 १९५३-५४  में  सचिवालय  के  कर्मचारियों  को लगना  ही  तो  सब  कुछ  नहीं  उसको

 प्राप्त  करना  भी  अनेक  बातों  पर  सुविधायें  देने  के  लिये  ४२,७५०  रुपये

 दिय  गये  YU, Goo  रुपये  नहीं  ।  यह निसार  होता  है  ।  मान भूमि  आदि  में

 wi  सोने  की  खानें  हैं  जिन्हें  लाभ  के  रुपया  मंत्रालयों  में  बांट  दिया

 साथ  Tarat  जा  सकता  है  ।  इन  मामलों  गया  इस  सम्बन्ध में  उन्होंने

 में  आरम्भिक  कार्यवाही  करना  राज्य  मदारियों  से  जो  राशि  इकट्ठी  की  हो

 सरकार  पर  निरभर  है  ।  उसमें  इसे  मिला  दिया  जाये  ।
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 खेल-कूद  orfe  सामान्य  सुविधायें  सरदार  हुक्म  सिह  सचिवों  को  छोड़

 देन ेके
 अतिरिक्त  वाचनालय--एक  कर  क्य  निम्न  श्रेणी  के  कर्मचारियों  का

 नाथंब्लाक  में  और  दूसरा  साउथ  ब्लॉक  के  दृष्टिकोण  जानने  के  लिये  बैठकों  आदि  में

 पास--खोलने  के  लिये  भी  कार्यवाही  की  उन  से  समय  समय  पर  बरामद  लिट

 a

 जा  रही है  ।  इन  वाचनालयों  में  जावा  ह
 ?

 कौओं  तथा  पुस्तकों  आदि  की  व्यवस्था  की

 जायेगी  कौर  साथ  टेबिल-टेनिस  जैसे
 श्री  दातार

 :.  इस  विषय  FR  हमारे

 यहां  एक  केन्द्रीय  समिति  हे  जो  सचिवालय
 घर  के  अन्दर  खेले  जानेवाले  खेलों  के

 कर्मचारियों  की  सुविधा  कल्याण
 लिये  भी  जिनकी  स्थानीय  क्लब  arent

 संबंधी  समिति  कहलाती  है  ।  इसमें  विभिन्न
 से  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  प्रबन्ध  किया

 जायेगा  ।
 मंत्रालयों  तथा  कार्यालयों  कार्यालय

 के  प्रतिनिधि  हैं  शौर  इन्हीं  के

 हुक्म  सिह  क्या  गुह-मंत्रालय  द्वारा  ही  यह  सारी  व्यवस्था  की  गई  हे
 ।

 ने  विभिन्न  मंत्रालयों  से  यह  जानने  की

 कोशिश  कौ
 है

 कि  जो  राशि  उन्हें  दी  गई  श्री  दामोदर  मेनन  :  अभी  यह  बताया

 थी  उसमें  से  गत  वर्ष  में  कितना  रुपया  aa  गया  कि  इस  राशि  में  कर्मचारियों  द्वारा

 दिया  गया  रुपया  मिलाया  जाता  में

 शी  दातार  हमारा  संबंध  तो  va
 जान  सकता  हूं  कि  कर्मचारियों  ने  कुछ

 कितना  रुपया  दिया  ?
 fafa  अनुदानों

 से  हैँ
 जो  हमने  मंत्रालयों

 को  दिये थे  ।  विभिन्न  मंत्रालयों  को  कुछ  श्री  मेरे  पास  यहां  ठीक

 लगभग  S2%,000  रुपया  दिया  गया  था  ।
 ठीक  राशि  यह  लगभग  उतनी  हो

 सरदार
 हुक्म  सिंह

 :
 क्या

 कमेटियों
 की

 है  ।

 व्यवस्था  भी  सरक।र  द्वारा  दिये  गये
 रुपये

 सोने  की  खरीद
 मे ंसे  की  जाती है  या  यह  बिल्कुल  ae

 मामला  है  ?  २०२१.  श्री  एस०  सी०  सामन्त
 :

 श्री  दातार :  कमेटियों  चलाना  एक
 क्या  fra  मंत्रो  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बिल्कुल  अलग  मामला  और  इसके  लिए
 कोई  सोना  खरीदा  गया  यदि

 सरकार  G,ooo  रुपये  का  ऋण  मंजूर  कर
 तो  कितना  ?

 चुकी  इसका  उससे  कोई  संबंध  नहीं
 ।

 श्री  तिम्मय्या  क्या  सरकार  के  निम्न  वित्त  मंत्री  के  समा सचिव

 इस  अवधि
 में

 सरकर श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लड़कों  को  श्रष्यापन  आर
 ०  भगत )  :

 waar  रिज़र्व  बैंक  ऑफ़  इण्डिया  द्वारा

 a
 ह

 ?  विदेशों  से  कोई  सोना  नहीं  खरीदा  गया

 श्री  दातार  :  रियाज़  का  कोई  set

 नहीं है  ।
 प्रत्येक  सदस्य से  ३  रुपये  से Nt  १२  श्री  एस०  सी०ਂ  सामन्त  क्या  में

 रुपये  के  बीच  चन्दा  इकट्ठा  किया  जाता  जान  सकता
 हूं

 कि  दूसरे  सालों  में  सोने  का

 है  प्रौढ़  वहं  उसमें  मिला  दिया  जाता  है  |  पर्सेंट  किया
 गया  ह  या

 नहीं
 ?
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 श at  बी०  आर०  भगत :  सन्  १९४७  बिठाया  "  प्पा  at  उसकी  रिपोर्ट  को  अभी

 के
 बाद  सोना  बाहर  से  wat  पर  प्र  वे  ५६  नह fae  cy  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 लगा  दिया
 गया  था  कौर  वह  श्रमी तक

 जी  नहीं  ।  प्रशिक्षक  तथा
 जारी हैँ  ।

 प्रशिक्षणार्थी  चालक  दोनों  में  से  किसी  के

 सरदार  ए०  एस०  सहगल :  में  राज  चोट  नहीं  भाई  ।

 परन  संख्या  २०१९  पूछने  की  अनुमति

 चाहता  हं  ?  कवियों  तथा  लेखकों  को  अनुदान

 *
 २०१०.  श्री  एम०  एल ० अध्यक्ष  महोदय :  क्या  मानसिक

 7१38४
 सदस्य की  सहमति  लेली है  ?

 या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :
 सरदार  ए०  एस०  सहगल :  जी

 नहीं  ।  (१)  हिन्दी  (२)  उर्दू  और

 अध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न-सूची  समाप्त

 (३)  waste  कवियों  शौर  लेखकों  को

 कब  से  अनुदान  दिये  जा  रह ेहें  अथवा  Aa
 हो  गई  gt

 —_——  ns  दिये  जा  रहे  हें  कौर  उनकी  रकमें  कितनी

 तथा
 watt  के  लिखित  उत्तर

 सन्  १९५३ के  अन्त  तक  प्रति
 खेरिया  में  डकोटा

 को  क्षति
 ag  भाषावार  गई  रकमों  का  ब्यौरा

 २००९.  श्री  मुनि स्वामी  :  क्या  रक्षा  क्या हू  ?

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 क्या  यह  सच  है
 कि

 मां  गवेषणा  उपमंत्री
 के०

 डी०
 १९५४  के  प्रथम  सप्ताह  में  अगरे  के  सदन-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 समीप  खेरिया  हवाई  अड्डे  पर  एक  डकोटा  छह  परिशिष्ट  ८,  अनुबंध  संख्या

 उत्तरते  समय  कुछ  कुछ  जल  गया  था  कौर
 ६९]

 उसे  नुकसान  पहुंचा  था  ;

 बिहार  की  सामाजिक  कल्याण  संस्थाओं
 यदि  तो  दुर्घटना  के  क्या

 कारण हें  ;

 को  अनुदान

 २०१४.  ठाकुर  युगल  किशोर  fag: सरकार  को  कितनी  हानि

 तथा  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ~

 कि  केन्द्रीय  सामाजिक  कल्याण  ais  ने

 क्या  डकोटा  में  बैठे  व्यक्तियों  को  बिहार  की  विभिन्न  सामाजिक  कल्याण

 कोई  चोटें  झाई  थीं  ?  संस्थानों  को  कितना  अनुदान  दिया  हू  ?

 रक्षा  संगठन  मंत्री  :  प्राकृतिक  संसाधन  वैज्ञानिक

 (=)  जी  a  गवेषणा  उपमंत्री  (2it Fo के०
 डी०  :

 तथा  (*)>.  दुर्घटना  के  कारणों  एक  विवरण  सदन-पटल  पर  रखा  जाता

 तथा  उसमें  होने  नुक़सान  का  पता  हूँ  ।  दिखाये  परिशिष्ट  ८,  अनुबंध  संख्या

 लगाने  के  लिये  जो  aaa  vo]
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 अखिल भारतीय लेखक  सम्मेलन  रहा  sic  दिल्ली  में  बालोपयोगी

 *
 २०१८.  मूलनिवासी :  क्या

 साहित्य  के  क्षेत्र  में  इसका  जैसा  कार्य

 करने  तथा  अनुभव  रखने  वाली  कोई  अन्य
 दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 संस्था  नहीं  थी  ।  इसके  यह  कार्य

 क्या  सरकार  ने  अन्नामलाई  उसी  संस्था  को  सौंपा  जा  सकता  था  जो

 विश्वविद्यालय  में  हुए  तृतीय  अखिल  दिक्षा  के  संबंध  में  श्रावस्ती
 अनुमत

 तथा

 भारतीय  लेखक  सम्मेलन  को  कोई  सहायता  ज्ञान  रखती  हो  |

 दी  है  ;  तथा

 निश्चित  अवधि  दिले  पद
 क्या  इस  सम्मेलन  में  सरकार

 के  किसी  प्रतिनिधि  ने  भाग  लिया  था  ?
 ४३७.  श्री  THo  एल०  द्विवेदी  :  |

 प्राकृतिक संसाधन  तथा  वैज्ञानिक
 नया  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  पा

 करेंगे  कि  केन्द्रीय  दान  में  fafa
 गवेषणा  उपमंत्री  के०  डी०

 मंत्रालयों में  कितने  ऐसे  पदाधिकारी  हें  जो
 जी  निबन्ध कार  तथा

 उपन्यासकार  बम्बई  के  निश्चित  अवधि  समाप्त  होने  पर  भी  झपने

 सम्मेलन  का  qa  पूरा  करने  के  निमित
 पद  को  संभाले  हुए  हैं  व्या  q  रदन

 पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे
 २५००  रुपये  का  अनुदान  मंजूर  कर  दिया

 जिसमें  निम्नलिखित  बातें  दी  गई  १)
 गया  है

 |

 ऐसे  पदाधिकारियों  के  (२)  उन

 जी  नहीं  |
 राज्यों  के  जहां  से  वे  पदाधिकारी

 जामिया  सीलिया  (3)  केद्र में  वे
 कितनी  अवधि  से

 ¥Q022,  श्री  एम०  uso  कार्य  कर  रहे  (४) उन
 विभागों

 के
 नाम

 बया  feet  मंत्री  २६  १९५४  जहां  पर  उन्होंने  काम  किया  अथवा  वे

 को  पूछे  गय  तारांकित  प्रदान  संख्या  ४१९  अभी  काम  कर  रहे  और  (  ५)  प्रत्येक

 के  विषय  में  निश्चित  अवधि  से  अधिक  समय के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखकर  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  :  केन्द्र  में  काम  पर  लगाये  रहने  के  कारण  ?

 पुस्तकें  तैयार  कराने  काम  क्या  केन्द्र  बौर  राज्यों  के

 जामिया  मिलिया  देने  से  पहले  क्या  शिकारियों  में  अदला  बदली  का  क्रम  बन्द

 ऐसी  तन्य  संस्थानों  से  भी  कोई  परामर्श  कर  दिया गया  है  ?

 किया  था  जिन्हें  इस  प्रकार  के  काम
 यदि  तो  क्या  क़रण है

 कि
 का  अनुभव हू  ;  तथा

 अवधि  समाप्त  होने  पर  पदाधिकारियों

 यदि  तो  क्यों  ?
 को  अपने  राज्यों  को  वापिसਂ  नहीं  भेजा

 जाता  ?
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 गवेषणा  उपमंत्री  के०  डी०  मालवीय )
 गृह-कार्य  उपमंत्री  :

 जी  नहीं  ।
 झ्र वधि  शब्दों  का  ठीक  ठीक  अथ

 मिलिया  सामाजिक  लगाना  संभव  नही ंहै
 ।  जब  निर्धारित

 शिक्षा  एवं  बालोपयोगी  साहित्य  के  क्षेत्र  पदावधि  प्रणाली  थी  तब  भी  इसका

 orftra: मे ं३०  वर्ष से  अधिक  मय  से  काय  कर  समान्य  नीति  के  रूप  में  ही  अ्रनुसरण
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 किया  जाता  था  और  कोई  निर्धारित  नियमਂ  जाते  थे  और  निर्धारित  पदावधि  sora

 ऐसे  नहीं  थे  जिनके  अनुसार  कार्य  किया  उन  पर  लागू  नहीं  होती  थी  ।

 जाता  हो  ।
 गत  महायुद्ध  से  पहले  जब

 अधिकारी  काफी  थे  और  केन्द्र  की  मांग
 १९३८  में  निर्धारित  पदावधि  प्रणाली

 भी  कम  तो  भारत  सरकार  के  अवर
 में  गड़  बढ़  होनी  शुरू  हो  गई  ws

 केन्द्र
 की  मांगें  बहुत  ज्यादा  बढ़  गई  थीं  ।

 सचिव
 के  gar  इससे  ऊंचे  स्तर  के  बहुत

 से  पद  पदावधि  प्रणालीਂ  के  महायुद्ध  के  कारण  उसके  बाद  की

 आधार  पर  प्रान्तों  से  प्रतिनियुक्त  किये
 परिस्थितियों  के  कारण  यह  मांग  कौर

 गये  अधिकारियों  से  भरे  गये  थे  ।  पदावधि
 ज्यादा  बढ़  गई  थी  ।  सत्ता-हस्तान्तरण  के

 पश्चात  भारतीय  असैनिक  सेवा  के  यूरोपीय स्वयं  समय  समय  पर  बदलती  रहती  थीं
 श्र  मुर्सलीन  अधिकारियों  के  चले

 महायुद्ध  से  शीघ्र  पूर्ण  जो  अवधियां  थीं  वे

 जाने
 इस  प्रकार  थीं  :  से  अधिकारियों  संख्या  में

 कमी  आ  गई  जिसके  कारण  भारतीय
 सचिव  के  क  क  क  क  क  क  के  क

 बहुत
 ५  केन्द्रीय  सरकार  के

 असैनिक  सेवा  व  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 ५  ay  की  अवधि  कौर  के  संबंध  में  निर्धारित  पदावधि  प्रणाली  कौ

 बढ़ाने  के  विकल्प  सहित  |  अस्थायी  रूप  से  खत्म  करना  पड़ाਂ  ।  अब

 संयुक्त  सचिव  ५  वर्ष
 एसी  कार्यवाही  की  array  है  जिससे  जहां

 उपसचिव  क  क  क  9  v  ag
 तक  संभव  हो  इस  प्रणाली  को  फिर

 अवर  सचिव  क  क  के  क  क  क  ३  वह
 लागू  किया  जा  सके  |

 उन  दिनों  में  भी  यह  स्पष्ट  रूप  से  कभी  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पश्चात  भारत  के

 तय  नहीं  किया  गया  था  कि  जिस  अधिकारी  विदेश  स्थित  दूतावासों  में  तथा  विदेशी

 को  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  एक  पद  से  कार्यों  मंत्रालयਂ  के  अन्य  संबंधित  पदों  पर

 दूसरे  पद  पर  स्थानान्तरित  किया  जाये  काय  करने  के  लिये  एक  भारतीय  विदेश  सेवा

 उसको  पदावधि  दूसरे  पद  पर  नये  सिरे  स्थापित  करनी  आवश्यक  हो  गई  थीं  |

 से  मानी  जाये  या  नहीं  अलग  अलग  इसके  भारतीय  असैनिक  सेवा  की

 मामलों  में  अलग  अलग  तरीके  से  काम  राज्य  पदार्थों  में  से  बहुत  से  अधिकारी

 लिया  जाता  था  ।  चुने  गये  थे
 कौर  वे

 अभी
 तक  विदेश

 सेवा  में  चले  आरा  रहे हैं  ।  इनमें  से
 उस  समय  एक  विशेष  पदाली  भी  जो

 अधिकांश  अधिकारी  बिदेश  सेवा  में  स्थायी

 वित्त  वाणिज्य  समूह  पहली
 रूप  से  रख  जायेंगे  और  सामान्य

 कहलाती  वित्त  तथा  वाणिज्यਂ  मंत्रालयों
 रूप  से  उनका  राज्य  पदालियों  में  वापस

 से  संबंधित  कार्य  करने  के  fet  अनुभवी  करने  का  प्रश्न  नहीं  होता |
 एवं  विशेष  ज्ञान  रखने  वाले  अधिकारियों

 की  व्यवस्था  करने  के  लिये  बनाई  गई  थी ।  एक  विवरण  जिसमें  राज्यों  से  fax

 इस  समूह में  भारतीय  असैनिक  सेवा  की  गये  भारतीय  असैनिक  सेवा  तथा  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  के  उन  अधिकारियों  के
 पदालियों  से  तथा  कुछ  केन्द्रीय  सेवाओं  से

 नाम  दिये  होंगे  अब  भारत
 लिये  ण्य  अधिकारी  होते  समूह  में  इस

 तरह  नियुक्त  किये  गये  अधिकारी  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवा  में  नियुक्त  हें  शौर  जिस

 सेवा  में  अम  तौर  से  स्थायी  रूप  से  रखे  में  यह  भी  गया  होगा  कि  लोग
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 ware  पहाडी  जिला  परिवर्तन  )  विधेयक--पारित  VoCo— Vo  VR

 विलीन  क्षेत्र  विचार  करने  का  प्रस्तौव--ग्रतमाप्त  GCoVQ—C OWS

 २६  १९५४

 सदन  पटल  पर  रखें  गये  0४६

 परिवहन  मंत्रालय  प्रघिशचना  संख्या  पी  झाई०  (249)  ५३,  दिनांक

 १४-२-४५४

 कलकत्ता  बन्दरगाह  wars  लिये  निर्वाचित  झ्रायुक्तों  के  स्थानों  का

 पुनर्वितरण  दिखाने  वाला  विवरण

 परिवहन  मंत्रालय  श्रघिसूवना  संख्या  कराई  (१२४)  ५३,

 दिनांक  YARAWY

 मद्रास  बन्दरगाह  न्यास  के  लिये  निर्वाचित  न्यास धारियों  के  स्थानों  का

 पुन वर्गीकरण  दिखाने  वाला  विवरण  ० ६-  ४०१५२

 विलीन  क्षेत्र  )  विधेयक--पारित  ४०१४-०६ ९

 जनता  के  लिये  तात्कालिक  महत्वपूर्ण-विषय  की  कौर  ध्यान  आकर्षित  करना  amet

 मारो-मानो  आन्दोलन  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  के  सन्देह  में  सामूहिक  रूप

 से  नैरोबी  स्थित  भारतीय  श्रमायुक्त  के  कार्यालय  की  तलाशी  I= “OY

 औषधि  तथा  जादुई  चिकित्सा  विज्ञापन  )  पारित  ToQR—V  JOY

 संघीय  प्रयोजनों के  लिये  भूमि  का  राज्य  द्वारा  भ्रर्जन
 पारित  CloY—CRoG

 भारतीय  रेलवे  विधेयक--पारित  CLok— WR WG

 २७  १९५४

 राज्य  परिषद् से  सन्देश
 १६

 याचिका-समिति--द्वितीय  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  कर

 खाद्य  स्थिति-याचिका  प्राप्त  BREE

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  कें  विषय  की  श्र  ध्यान

 उत्तर
 बिहार

 को  कोयला  तथा  सीमेंट  ले  जाने  के  लिये  अ्रपर्याप्त  परिवहन

 ४१२०-४१२२ सुविधायें

 दण्ड
 प्रक्रिया  संहिता  विधेयक-पुर:स्थापित  VWRR

 करने  के  लिये

 समाप्त  ४१२२-४१५२

 श्रीलता  निवारण  तथा  भाग  ग  राज्य  विधान  मंडल  )  संशोधन

 परिषद्  द्वारा  पारित  रूप  में  पटल  पर  रखा  गया  VWBR
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 3 १  ल |  ए
 9
 है २८

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान

 माही  के  निकट  फ्रांसीसी  भारतीय  पुलिस  द्वारा  भारतीय  संध  के  नागरिकों

 पर  गोली  वर्षा  SRG IV Wav

 स्थगन

 माही  के  निकट  फ्रांसीसी  भारतीय  पुलिस  द्वारा  भारतीय  संघ  के  नागरिकों

 पर  गोली-वर्षा  SLLV—¥ LGR

 ४१८९ कारखाना  विधेयक--पारित

 अनीता  निवारण  तथा  भाग  ग  राज्य  विधान  मंडल )  संशोधन

 विधेयक--पारित  BSPGL—¥ IL

 समवाय  विधेयक--संयुक्त समिति  को  सौंपने  तथा  परिचालित करनें  का

 म्रस्ताव---असमाप्त  ४२१४-४२६०

 २९  १९५४

 गेर  सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  सम्बन्धी

 सातवें  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  ¥REL

 समवाय

 संयुक्त  समिति
 को  सौंपने  का  प्रस्ताव--श्रसमाप्त  रद  g—s  रेहे  द

 दाक्रवार, थि  ३०  १९५४

 परिषद्  से  सन्देश  ४३३७

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 भारत  सरकार  तथा  नेपाल  सरकार  के  बीच  कोसी  परियोजना  के  सम्बन्ध

 में  gar  समझौता  दे ३७

 भारत  के  औद्योगिक  वित्त  निगम  के  सामान्य  विनियमों  में  संशोधन  ३३८

 भारतीय  कृषि  गवेषणा  परिषद्  का  वर्ष  के  लिये  प्रतिवेदन  SRR

 तारांकित  प्रदान  संख्या  १२०  के  उत्तर  में  शुद्धि  ३३८

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  पर  ध्यान

 माही  में  फ्रांसीसी  भारतीय  पुलिस  द्वारा  गोली  वर्षा  वे  रे  ९-४  ३४

 स्वान

 फ्रांसीसी भारतीय  पुलिस  द्वारा  माही  के  निकट  गोली  वर्षा  ४३४१

 समवाय  विधेयक--संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव--श्रसमाप्त

 गेर  सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का

 सातवां  प्रतिवेदन--स्वीकृत  रेदू०-र्षरेदू श
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 केन्द्र  में  प्रशासन  तंत्र  तथा  कार्य  प्रणाली  संम्बन्धी  कृत  TREE  ERR

 हाथ  करघा  उद्योग के  लिये  साड़ियों तथा  मोतियों  के  उत्पादन  के  संरक्षण

 संबंधी  संकल्प--शझ्रसमाप्त

 १  १९५४

 सदन  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 केन्द्रीय रेशम  बोर्ड  का  बुलेटिन  संख्या  १९  हण्डे

 भारतीय  ढोर  परिरक्षण  विधेयक  सम्बन्धी  वक्तव्य  0  ४०६

 समवाय  विधेयक--संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव--श्रसमाप्त  SE 2o—WHES

 2  १९५४

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 विनियोग  लेखे  तथा  EXI—KR  तथा  लेखा  परीक्षा

 FeKR  ४४  ९19

 समवाय  विधेयक--संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव--स्वीकृत  SEG -CYY 2 १

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक--संयुक्त  समिति  को  सौंपने  का

 प्रस्ताव--असमाप्त  VEY

 ४  १९५४

 सदन  पटल  पर  रखे  गये

 परिसीमन  आयोग  भ्रन्तिम रादेश  संख्या  १०  CH9Wg

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक--संयुक्त  समिति  को  सौंपने

 का  प्रस्ताव--झ्रसमाप्त  Suva  दरपे

 a

 1..



 संसदीय  वाद  विवाद

 Q—HATAT  के  अतिरिक्त

 शासकीय  वृत्तान्त

 ड

 | PACKS) ३८६९

 लोक  सभा
 (३)  रबड़  तथा

 संशोधन  विधेयक  २  घंटे

 २३  १९५४
 (४)  कॉफ़ी  विक्रय  विस्तार

 धन  )  विधेयक  २  घंटे
 सभा

 सवा  ग्राम  बजे  समवेत  हुई

 (५)  निवारण  तथा महोदय  पीठासीन

 प्र दोस्त र
 भाग  हरकत  राज्य  विधान  मंडल )

 विधेयक  २  घंटे

 भाग  १)
 समिति  ने  यह  सिफ़ारिश  भी  की  है  कि

 2-€6%  Ho  प०  अरलु-दफ़्ती  केਂ  शान्तिमय  प्रयोगों  पर  बहस  करने

 सदन  का  कार्य  के
 दो  घंटे  का

 समय
 दिया  जाये

 उपरोक्त  कार्यवाही  के  लिये  समय  निकालने
 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  माननीय  सदस्यों

 के  हेतु  तथा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 को  सूचित  करना  है  fe  ara  मंत्रणा  समिति

 की  कल  एक  बैठक  हुई  थी  जिसमें  उसने  यह
 कि  सदन  प्रधान  मंत्री  से  कोलम्बो  सम्मेलन  के

 सम्बन्ध  में  कुछ  जानना  चाहेगा  कौर  उसके
 तय  किया  था  कि  वर्तमान  सत्र  की  शेष  अवधि

 भेंਂ  सरकार  जिन  पांच  अतिरिक्त  विधेयकों
 लिये  भी  समय  निकालना  होगा  समिति  ने

 वर्तमान  सत्र को  २१  मई  तक  बढ़ाने की
 को  लाना  चाहती  है  उनके  लिये  तथा  अन्य

 कार्यवाही  के  कितना  कितना  समय
 सिफारिश  की  है  ।

 दिया  जाये  ।  समिति  ने  विभिन्न  विधेयकों  के  सरकारी  विधेयकों  का  क्रम

 लिये  समय  का  बटवारा  इस  प्रकार  frat

 a  संसद  काय  मंत्री  सत्य  नारायण

 है  :--  :  १७  भ्रप्रैल  को  मैँने  सदन  को  वर्तमान

 निर्धारित विधेयक  का  नाम  सत्र  की  शेष  अवधि  में  सरकार  की  विधायनी

 समय  काय  वाही  का  क्रम  बताने  का  वचन  दिया  था  |

 (१)  हिमाचल  प्रदेश  तथा  विधेयकों  का  क्रम  इस  प्रकार  होगा  ।

 २  घंटे पुर
 विधेयक  (१)  न्यूनतम  मजूरी

 (२)  रेंज
 तथा  यक--इसे  राज  लिया  जायेगा  ;

 (2) विधि  स्वेच्छापूर्वक  वेतन  परित्याग

 विधेयक  2  घंटा  से  संशोधन  विधेयक  ;

 113  PSD



 ETACRS  सरकारी  विधेयकों
 का  क्रम

 २३  अप्रैल  Buy  न्यूनतम  मजूरी
 Roe a

 विधेयक

 [at  सत्य  नारायण

 (३)  पुस्तक-प्रदान  (२०)  कॉफ़ी  विक्रय  विस्तार

 कार्य  )  विधेयक  ;  विधेयक

 (४)  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश
 अंतिम  दो  विधेयक  प्रवर  समितियों

 को  पौधे  जा  रहे  हैं  ।
 की  विधेयक  ;

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  ख्याल  में  कुछ  अन्य

 (५)  लुशाई  पहाड़ी  ज़िला
 विधेयक  भीਂ  प्रवर  समिति  को  सौंपे  जा  रहे  हें  ।

 विधेयक  ;  श्री  सत्य  नारायण  सिन्हा  :  समवाय

 (६)  विलीन
 क्षेत्र  विधेयक  $  विधेयक  तथा  दंड  प्रक्रिया  संहिता  प्रवर  समिति

 (७)  शभ्रौषधि  जादुई  चिकित्सा  को  सौंपे  जा  रहे  हैं  ।  हिन्दू  विवाह  तथा  विवाह

 विज्ञापन  )  विधेयक  ;  विच्छेद  के  बारे  में  में  आपको  बता  ही  चुका

 हुं  ।

 (८)  संघीय  प्रयोजनों  के  लिये  भूमि

 का  राज्य  द्वारा  )  विधेयक  $  न्यूनतम  मजूरी

 विधेय  Pare (&)  भारतीय  रेलवे  dat

 विधेयक  ;  अध्यक्ष  महोदय  :  हम  श्री  वी
 ०  वी

 ०

 (१०)  कारखाना  )  विधेयक  'e  गिरि  द्वारा  प्रस्तुत  किये  निम्नलिखित

 प्रस्ताव  पर  अग्रेतर  चर्चा  करेंगे
 (११)  समवाय  विधेयक  ;

 the  Bill,  as

 (१२)  दंड  प्रक्रियों  संहिता  amended,  be

 विधेयक  ;  संशोधित  er

 (१३)  साहस  सदस्यों  का  यात्रा  भत्ता  पारित  किया

 तथा दै  निक  भत्ता  विधेयक  ;  श्री  तुषार  चटर्जी  :  कुछ

 (१४)  sada  निवारण  तथा  समय  पहले  श्रम  मंत्री  ने  केन्द्रीय  मंत्रणा  बोर्ड  में

 भाग  ग  राज्य  विधान  संशोधन  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  के  बारे  में  अपने

 arn  ;  जो  विचार  प्रगट  किये  थे  उससे में  यह  समझा

 था  कि  सरकार  इस  विषय  में  अरब  धिक
 (१५)  हिन्दू  विवाह

 गम्भीरता से  काय  करने  लगेगी  उन्होंने
 विच्छेद  विधेयक  समिति  के  बारे  में

 कहा  था  कि  सरकार  पर्याप्त  न्यूनतम  मजूरी
 लोक  सभा  की  सहमति  के  ;

 निश्चित  करने  का  प्रयत्न  करेगी  तौर  प्रादेशिक

 (१६)  विशेष  विवाह  विधेयक  ;  अथवा  राज्यों  के  आधार  पर  यह  मजूरी

 निश्चित  कौ  जायेगी  ।  यदि  सरकार  का  वास्तव
 (१७)  हिमाचल  प्रदेश  तथा

 पुर  EU 5  में  यही  इरादा  होता  तो  wrest  वह  एक  नई

 तरह  का  विधेयक  लाती  जिनमें  ये  सब  बातें
 ba

 (१८)  दिलाने  रेज  तथा

 छावनियां  विधि  श्रात्मसात्करण
 शामिल  होतीं  |  परन्तु ऐसी  कोई  बात  दिखाई

 नहीं  दे  रही  है  ।  बहुत  लम्बे  समय  से  यह
 १९५४  ;

 विधेयक
 विचारधीन है

 कौर  यदि  सरकार

 (28)  रबड़  तथा  चाहती  वह  विधेयक  के  पारित  होने  की

 संशोधन  कौर  प्रतीक्षा  न  करके  अध्यादेश  द्वारा  ही  मज़दूरों



 PLACE ३  २३  अप्रैल  १९५४  2208.0 न्यूनतम  मजूरी  विधेयक

 की  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  कर  सकती  थी  ।  जहां  तक  खेतिहर  मजदूरों  का  सम्बन्ध

 पिछले चार  वर्षों  से  समय  अवधि  बढ़ाई  जाती  है  विधेयक  में  राज्यों  के  कुछ  भाग  को  छोड़

 रही  कौर  बेचारे  मजदूर  नुकसान  उठाते
 देने

 की  व्यवस्था
 की  गई  है

 ।
 मं  नहों  जानता

 उद्देश्यों  are  कारणों  के  विवरण  में  कि  सारे  राज्य  के  लिये  व्यवस्था  न॑

 जो  तक॑  दिया  गया  है  वह  संतोषजनक  नहीं है  ।  केवल  एक  भाग  को  मजूरी  की  न्यूनतम  दर  के

 उसमें एक  नक  यह  दिया  गया  हें  कि  भाग  ख  निर्धारण  का  आघार  HA  बनाया  जा  सकता

 ् राज्यों  को  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  को  Q  ।  विधेयक  में  न्यूनतम  दर  निश्चित

 क्रियान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  पुरी  पूरी  करने  के  सिद्धान्तों  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की

 तैयारी  करने  के  लिये  कुछ  शौर  समय  दिया  गृह  कौर  इसे  पूर्ण  रूप  से  राज्य  सरकारों  पर

 जाना  चाहिये  ।  भाग  वह  राज्यों  के  लिये  छोड़  दिया  गया है  ।  एक  त्रिदलीय  बोर्ड  की

 कहा  गया है  कि  उनके  बारे  में  कुछ  कानूनी  व्यवस्था  ज़रूर है  परन्तु वह  निवासी  नहीं है
 ।

 कठिनाइयां  हैं  ।  यह  राज्यों  का  काम  है  किਂ  राज्य
 भी  इस  दर

 को  निश्चित  कर  सकता

 वह  समय  से  इस  विधेयक  को  क्रियान्वित  हैं  शर  कुछ  मामलों  में  न्रिदलीय  बोर्ड  भी

 कर  सरकार के  दोष  की  जिम्मेदारी  इससे  सिद्ध  होता  हे  कि  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  निश्चित  सिद्धान्त  नहीं  अपनाया हूरों  पर  नहीं  डाली  जा  सकती  ait  उनसे

 नुकसान  भुगतने  के  लिये  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  ह  श्रम  मंत्री  द्वारा  केन्द्रीय  मंत्रणा  बोड़  में

 हम  तो  यह  चाहते  हैं  कि  यह  विधेयक  जल्दी से  यह  कहा  गया  बताया  जाता हूँ  कि  उचित  मजूरी

 जल्दी  पारित  किया  जाये  ।  परन्तु  हमें  a  भी  समिति  की  सिफ़ारिशों  का  झ्रनुसरण  किया

 संदेह  है  किः  राज्य  सरकारें  इस  विषय  में  जायेगा  शोर  मजूरी  की  उचित  दर  निश्चित

 रुचि  दिलायेंगी  कौर  समय  से  न्यूनतम  मजूरी  की  जायेगी  |  हम  उन  दादों  पर  ही
 विश्वास

 निश्चित  कर  देंगी  ।  मेँ  सरकार  को  यह  सुझाव  नहीं  कर  हम  चाहते हे  कि  स्वयं  विधेयक

 दूंगा  कि  यदि  कोई  राज्य  सरकार  से  में  इसका  निश्चित  एवं  स्पष्ट  रूप  से  उपबन्ध

 इसे  क्रियान्वित  नहीं  करती  तो  ऐसी  कोई

 व्यवस्था  होनी  चाहिये  जिससे  मजदूर  लोग
 श्र  एक  महत्वपूर्ण  बात  है  |  हमें  बताया

 एक  न्यायाधिकरण  को  यह  मामला  निर्दिष्ट
 गया  है  कि  कुछ  ऐसे  मामले  हैं  जिनमें  न्यूनतम

 कर  जो  न्यूनतम  मजूरी  की  दर  निश्चित
 दरों  को  वर्तमान  दरों  से  भी  कम  निश्चित

 करे  शौर  उस  दर  को  मालिकਂ  मानें  |
 किया  गया  हूँ  ।  मेरे  पास  इसके  थोड़े  से  ही

 उदाहरण  ह  क्योंकि  सरकार  की  कौर  से  अभी

 हमें  इस  विषय  में  पूरी  पूरी  सूचना  उपलब्ध
 विधेयक  में  न्यूनतम  मजूरी  की

 दर  निश्चित  करने  की  व्यवस्था  नहीं  है  |  उसमें  नहीं  कराई  गई  हे  कि  विभिन्न  घंटों  में  न्यू  नतम

 मजूरी  किस  दर
 से  निश्चित की  गई  है  । कहा  गया  हूँ  कि  यह  देखना  राज्य  सरकारों

 का  काम है  fe  मजूरी  कितनी  हो  ।  हमारा
 में  नहीं  जानता  कि  इसमें  ऐसी  क्या  गप्प  बात

 हू  जो  सरकार  ने  हमें  अभी  पूरी  रिपोर्ट  नहीं
 aaa  तो  यह  है

 कि
 राज्य

 सरकारें  पूर्ण रूप

 से  इस  विषय  में  विचार  नहीं  करतीं  और  ate  |
 जब  तक

 सरकार
 हमें  पूरी  सूचना  नहीं

 दे  देगी  तब  तक  हमारा  सन्देह  दूर  नहीं
 मजदूरों  की  वास्तविक  हालत  को  ध्यान  में

 होगा  ।
 ।  यदि  सरकार  वास्तव  में  कुछ

 करना  चाहती  है  तो  उसे  चाहिये  *
 कि  स्वयं  उचित  मजूरी  समिति  सिफ़ारिशों

 विधेयक  में  कोई  सीमा  निश्चित  कर  दे  ।  के  बारे  में  मज़दूर  बहुत  समय  से  मांग  क  रते
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 तुषार
 वास्तव  माननीय  मंत्री  ने  जो  विचार  प्रगट

 mg  a  कि  इन्हों  क्रियान्वित  किया  जाये  ।  किये  हैं  शर  इस  विधेयक  के  वर्तमान  प्रारूप

 समिति  ने  सिफ़ारिश  की  हूँ  कि  न्यूनतम  में
 aged  भ्रातृ  है

 ।  मत  मेरा  निवेदन है

 wat  क  निर्धारण  न्यूनतम  निर्वाह  मजूरी  कि  इस  विधेयक  की  गलतियां  ठीक  की  जायें

 के  आघार  पर  नहीं  होना  बल्कि  तथा  उसको  ठीक  से  संशोधित  रूप  में  प्रस्तुत

 इसके  लिये  मजदूरों  की
 कार्य  fear  जाये  जिससे  मजदूरों  मांगें  पूरी

 उच्चतर  निर्वाह  स्तर  को  ध्यान  में  रखा  जाना
 हो  सके ं।

 चाहिये  ।  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की
 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :

 में  भी
 कि  न्यूनतम  मजूरी  करने  में

 यह  चाहता  हं  कि  मजदूरों  की  हालत  में  सुधार
 मालिकों  कौ  मजूरी  देने  की  क्षमता  को  प्रदान

 उनके  रहन-सहन  स्तर  ऊंचा
 नहीं  अचा  चाहिये  |  समिति  ने  १९४९  में

 लेकिन  कुछ  बातें  ऐसी हैं  जिनकी  जोर  में
 भ्रपनो  रिपोर्ट  दो  थी  परन्तु  में  नहीं  जानता  किਂ

 अ्रापका  ध्यान  आर्कषित  करना  चाहता  हूं  ।

 मद्रास  कौर  श्रीनगर  राज्य  के  हरनेक  औद्योगिक

 किया हूँ  या  नहीं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  विधेयक
 क्षेत्रों  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  कर  दी

 के  पारित  होने  से  उसकी  यें  सारी
 गई हूँ  ।  किन्तु  सरकार  ने  इस  बात  का  पता

 कमियां  दूर  कर  दी  जायें  |
 लगाने  की  कोशिश  नहीं  की  कि  इसका

 शाम  क्या  ग्रा  हू  ।  छोटे  पूंजीपति
 दत्त  में  न्यूनतम  मजूरी  अघिनियम  के

 निर्धारित  की  गई  मजूरी  नहीं  दे  पाते  हैं  और
 क्षेत्र  विस्तार  का  प्रशन  लेता हूं  ।  के  c  arr

 उन्हें  अपने  कारखाने  बन्द  करने  पड़ते  हें  |

 मंत्रणा  बोर्डे  ने  भी  यही  सिफारिश  की  है  कि
 इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  सकड़ों  व्यक्ति

 *  अधिनियम  को  yen  उद्योगों  में  काम  करने
 बेकार  हो  जाते  ।  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित

 वाले  मजदूरों  पर  लागू  किया  जाना  चाहिये  करेने  में  कहीं  कहीं  पर  तो  महंगाई  भत्ते  को

 श्रम  मंत्रों  tera  इसके  समर्थन  अपने
 भी  मजूरी  में  शामिल  कर  लिया  गया हूँ  ।

 विचार  प्रगट  किये  हैं  ।  परन्तु  यह  आइये  की
 लेकिन  इस  बात  का  पता  लगाने  की  कोशिका

 बात हैं
 कि  स्वयं  विधेयक  में  इसका  कहीं  पर

 नहीं  की  गई  कि  कारखाने  के  मालिक  इतनी
 भी  sera  नहीं  है  |

 मजूरी  देने  के  समर्थ  भी  ह  या  नहीं  ।

 एक  बात  गौर  ह  जिसको  शोर  में  आपका
 मेरा  निवेदन है  कि  इस  बारे  में  सरकार  फिर

 से  विचार  करे  तथा  उचित  संशोधन  करे  ।
 ध्यान  ATKTT  करना  चाहता  हुं  ।  यह a

 विनियम  केवल  उन्हीं  मजदूरों  पर  लागू  खेतिहर  मजदूरों  के  सम्बन्ध  में  न्यूनतम

 lar  जिनकी  संख्या  किसी  राज्य  में  १,०००  मजूरी  निर्धारित  करने  की  समस्या  तो  आर

 area  wand  किसी  उद्योग में
 काम  भी  जटिल है  ।  परिस्थितियां  भिन्न  भिन्न  हें  ।

 करने  वाले  १,०००  से  कम  मजदूरों  पर  यह  प्रवीण  कौर  अप्रवीण  खेतिहर  मजदूरों  को  भी

 लागू  न  मान  लीजिये  किसी  राज्य  झ्रापको  ध्यान  में  रखना है  ।  उन्हें  पुरे  साल

 में  एक  उद्योग  में  केवल  €००  मजदूर  काम  भर  काम  मिलता  नहीं  ।  अकसर  उन्हें

 करते  हैं  तो  उन  पर  यह  अधिनियम  लागू  न  बेकार  रहना  होता  है  ।  होता  यह  है  कि  जो

 होगा  ।  किन्तु  यह  बात  तो  ठीक  नहीं है
 ।  में  न्यूनतम  मजूरी  होती है  वह  अक्सर  कम  होती

 पुता  हूं  कि  इन  मजदूरों  ने  ऐसा  क्या  किया  हैँ  शर  मजदूर  भ्रमित  मजूरी  पाना  चाहता

 ह्  उसे  काम  भी  मिल  जाता  है  |  मगर  इस हू  जो  पर  यह  नहीं  किया  जायेगा  ?
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 अधिनियम  के  अंतगर्त  तो  उसे  हानि  उठानी  हैं  कौर  इस  अधिनियम  को  वहां  पर  ठीक  ठीक

 पड़ेगी  |  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  नियम  लागू  किया  जा  रहा  है  या  नहीं  ।

 न  होने  के
 कारण  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित

 महोदय  पीठासीन

 करने  में  अनेक  व्यवहारिक  कभी  नाइयां  उत्पन्न
 मजदूर  संघ  नेताओं  को  चाहिये  किਂ  वे

 हो  जाती हैं  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  खेतिहर  ठोस  कौर  मजदूर  संघ  बनाने

 मजदूरों  के  बारे  में  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  के  सम्बन्ध  में  अपना  प्रभाव  चाहे  वे

 करने  से  पहले  जमीदारों  से  भी  राय ले  ले  कृषि  क्षेत्र  में  हो ंया  भाग  १  में  भ्र नू सूचित

 जैसा कि  वह  औद्योगिक  क्षेत्र  में  करतीਂ है  ।  धंधों  में  ।  जब  तक  राज्यों  में  वास्तविकਂ
 गांवों  में  तो  शहरों  से  बिल्कुल  भिन्न स्थिति

 शर  क्रिया कारी  काम  नहीं  कियाਂ  जाता  है

 गांवों में  जरा  भी  गड़बड़ी  हों  जाने पर
 तब  तक  केन्द्र  द्वारा  आदेश भेज  देने  से  कुछ

 अनाज  के  उत्पादन  पर  गहरा  पड़  सकता  भी  न  होगा  ।  मत  मेरा  माननीय  सदस्यों से

 है
 ।  यही  निवेदन हैँ  कि  इस  जो  कि  केन्द्र  पौर  राज्य  सरकारों  के  काम  की

 सम्बन्ध  में  सरकार  ध्यानपूर्वक  विचार  करे
 छानबीन  करने  में  झ्रंघिक  ध्यान  देते

 तथा  ऐसी  व्यवस्था  करे  जिससे  कृषि  भर
 यह  निवेदन है  कि  वें  इस  अधिनियम  को

 औद्योगिक  क्षेत्रों  में झधिक  व्यक्ति  बेकार  न

 |  ह
 frat  करने  में  सक्रिय  रूप

 से  सहायता दें  |

 हों

 में

 चर्चा  के  दौरान  में  उठाई  गई  विशिष्ट
 a श्रम  मंत्री  aio

 बातों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहने  से  पहले  मं
 सदन  के  उन  माननीय  सदस्यों  का  आभारी

 सदन  का  ध्यान  उस  बातचीत  की

 हूं  जिन्होंने इस  विधेयक के  सम्बन्ध  में
 बित  करना  चाहूंगा  जो  कि  हमने  इस  सम्बन्ध

 नात्मक  सुझाव  रखे  मेरा  निवेदन  है  कि
 में  जनवरी  में  भारतीय श्रम  सम्मेलन  के  मंसूर

 सामाजिक  विधान  को  पूरी  तरह  से
 के  अधिवेदन  में  और  न्यूनतम  मजूरी  केन्द्रीय

 faq

 करने

 के  लिये  यह  आवश्यक है  कि  मंत्रणा कार  बोर्ड  के  बम्बई  के  अधिवेशन

 उसके  पक्ष  में  जनमत  तैयार  किया  जो  किः  इस  महीने  की  ८  शर  तारीख  को

 प्रचार  हो  तथा  इस  मामले  में  मजदूरों  को  को  थीं  |

 न्यूनतम  मजूरी  सम्बन्धी  विधान  की  बातें

 बताई  जायें  तथा  मालिकों  शौर  राज्य  क्योंकि  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  एकਂ

 कारो ंसे  बराबर  सम्पर्क  बनाये  रखा  जाये  त्रितलीय  संगठन हे  प्रौढ़  उसका  श्रम  क्षेत्र  में

 क्योंकि  राज्य  सरकारें  हीं  इस  भ्र धि नियम को  काफी  महत्व  है  इसलिये  मेंने  यह  अच्छा

 समझा  fe  मजूरी  जसे  महत्वपूर्ण  विषय  को लागू  करती  है  ।  जिन  सदस्यों  को  इस  विषय

 में  दिलचस्पीਂ  हैँ  उन्हें  चाहिये कि  राज्यों  उसके  सामने  रखा  जाये  ।  सम्मेलन  ने  न्यूनतम

 प्रतिनिधि  होने  के  नात ेवे  राज्य  मजूरी  अधिनियम  की  मजूरी

 के  निर्धारण  केਂ  वास्तविक  निवारण मजदूरों  भर  से  इस  भ्र धि नियम को

 पूरी  पूरी  तरह  से  कार्यान्वित  कराने  की  कौशिश
 में  तथा  अधिनियम  के  क्षेत्र  को

 करें  ।  वे  विभिन्न  सलाहकार  कमेटियों
 से

 ar  के  प्रश्नों  पर  विचार  किया  ।

 सम्पर्क
 बनाये  ७५ न्स्ख

 जिनका  काम  न्यूनतम  विभिन्न  हितों  द्वारा  रखे  गये  हरनेक  सुझावों थीं

 मजूरी तय  करना  है  ।  वास्तव यह  पर  बिचार  करने  के  पश्चात  सम्मेलन ने

 दारी  उन्हें  अपने  ऊपर  ले  लेनी  चाहिये कि  एक  संकल्प  पारित  किया  कि  जहां  तक

 भ्र नू सुचित  उद्योग  धंधों  में  केसी  प  र  ध  opts ash  सूची  के
 भाग  १  का  सवाल  अधिनियम  की
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 कार्यान्विति  के  लिये  ३१  Puy  अरब  में  चर्चा  के  दौरान  में  उठाई  गई

 तक  समय  बढ़ा  दिया  जाये  कौर  इसमें  यह  भी
 सबसे  महत्वपूर्ण  बातों

 को
 लेता  हूं

 |
 मुख्य

 कहा  गया  हैं
 कि  केन्द्रीय  मंत्रणाकार  यह  आलोचना  यह  की  गई  है  कि  प्रीमियम की

 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  कार्यान्वित  संतोषजनक  नहीं  रही  है  ।  इस

 राज्य  सरकारों  के  लिये  निदेशों  की  संहिता  सम्बन्ध  में  में  सदन  को  याद  दिलाना  चाहता

 तयार  करनी  इस  बात  की  जांच  करे  कि  हू ंकि  प्रीमियम  के  अन्तरगत  ३१  मार्च  १९५२

 अब  de  श्रंघिनियम  किस  प्रकार  से
 के पश्चात् उन धंधों उन  धंधों  के

 बारे
 में  न्यूनतम

 frat  किया  ware  जिससे  कि  मजूरी  के  मजूरी  नहीं  निर्धारित  की  जा  सकी  जिनका

 निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  सिद्धान्त  बना  दिये  उल्लेख  अधिनियम  की  अनुसूची  के  भाग  १

 जायें  ।  सम्मेलन  ने  यह  भी  सिफारिश  की  कि  में  किया  गया  क्योंकि  मजूरी  निर्धारित

 सरकार  केन्द्रीय  मंत्रणा कार  बोलें  की  सलाह  से  करने  की  समय-सीमा  खत्म  हो  चुकी  थी  |

 अतिरिक्त  धंधों  के  सम्बन्ध  में  इसे  लागू  करने  यहां  तक  कि  वर्तमान  विधेयक ही  एक  वर्ष  से

 के  बारे  में  प्र धि सुचना  प्रकाशित  करे  ।  ८  कौर  सदन के  सामने  हे  जेसा  कि  उस  कौर  बैठे

 €  2EUv  को  केन्द्रीय  मंत्रणा  बोर्ड  हुए  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  ।  हम

 की  एक  बैठक  हुई  थी  ।  बोड़  ने  भारतीय  चुपचाप  नहीं  रहेगे  हम  राज्य  सरकारों

 श्रम  सम्मेलन  की  सिफारिशों  पर  विचार  पर  समस्त  प्रारम्भिक  कार्यों  के  करने  के  लिये

 किया  तथा  wea  मामलों  की  भी  जांच  की  जोर  डालते  रहे  बि»  जैसे  सम्बन्धित  हितों  के

 जिनमें  आंकड़े  इकट्ठे  करने  के  सम्बन्ध  में  साथ  परामर्श  करके  कमेटियों

 तरीकों  का  मिले  हुए  राज्यों  कमेटियों  को  स्थापित  करना--जिससे  जैसे

 या  एक  ही  प्रकार  के  भौगोलिक  क्षेत्र  में  ही  यह  विधेयक  पारित  हो  जाये  बैसे  ही

 मजूरी  के  बारे  में  अधिक  समय  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित कर  दी  जाये  ॥

 तक  काम  करने  के  लिये  भुगतान  तथा  केन्द्र  के  सम्बन्ध  में  न्यूनतम  मजूरी

 fer  छुट्टी  के  बारे  में  एकरूपता  शादी  रित  करने  के  लिये  न्यूनतम

 fare  |  बों  द्वारा  की  गई  अनेक  महत्वपूर्ण  मजूरी  पुनरीक्षण  करने  के  लिये  एक

 सलाहकार  कमेटी  उनकेਂ  कार्यों  का सिफारिशों  में  से  में  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजूरीਂ

 का  उल्लेख  करना  चाहता  जिसके  बारे  में  योजन  करने  के  लिये  एक  बो  बनाया जा

 विस्तार  में  चर्चा  की  गई  थी  ।  बोर्ड  ने  यह  रहा है  ।  मुझे यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  होती है

 सिफारिश  की  थी  कि  क्षेत्रवार  और  धंधे वार  fe  इन  प्रारम्भिक  मामलों  के  बारे  में  अच्छी

 वर्गीकरण  के  अनुसार  भी  वर्ग  के  प्रगति  हो  चुकी हू  तथा  में  सदन  को  विश्वास

 मजदूरों  की  दैनिक  मजूरी  कम  से  कम  १  रुपये  दिला  सकता  हूं  कि  जहां  तक  भ्रनुसूची  के
 भाग

 दो  ard  से  लेकर  २  रुपये  तक  से  नीची  नहीं  १  में  उल्लिखित  धंधों  का  सम्बन्ध है  २३१

 होनी  चाहिये  ।  हो  सकता हे  यह  एक  महत्वपूर्ण  १९४४  से  आगे  समय  बढ़ाने  की

 कदम  हो  शौर  में  इस  सुझाव  को  श्रम  मंत्रियों
 आवश्यकता

 नहीं  पड़ेगी  |

 के  सम्मेलन  में  भी  रखूंगा  ताकि  at  जो
 अनुसूची  के  भाग  २--प्रंथात्  कृषि

 कार्यवाही  की  वह  नीति  की  दृष्टि  से  सम्बन्धी  सेवा-योजना--के  सम्बन्ध  में  योजना

 उच्चतम  स्तर  भी  स्वीकार  कर  आयोग  ने  प्रथम  वर्ष  की  योजना  में  सिफारिश

 जाये 4  की  है  कि  इस  कालावधि  में  न्यूनतम  मजूरी
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 विधान को  पूर्ण  तथा  प्रभावी  रूप  से  प्रवर्तित  मजूरी  निर्धारित  करेंगी  ate  यथा  समय

 किया  जाना  चाहिये  ।  कम  मजूरी  के  क्षेत्रों  स्थिति  पर  पुर्नविचार  किया  जायेगा  |

 में  कृषि  श्रमिकों  के  अधिक  बड़े  कृषि  में  फिर  इन  सब  तथ्यों को  के  समक्ष

 क्षेत्रों  तथा  प्रभावी  विकास  के  हेतु  चुने  गये  रखूंगा  और  यदि  आवश्यकता  हुई  तो

 क्षेत्रों  में  न्यूनतम  मजूरी  का  प्रवर्तन  कृषि  वधि  बढ़ाने  की  मांग  करूंगा  |

 श्रमिकों  की  स्थिति  सुधारने  के  कार्यक्रम का  एक  श्र  बात  जो  वाद  विवाद  में  कही

 एक  महत्वपूर्ण  पहलू  समझा  जाना  चाहिये  गई  यह  थी  कि  देवा में  सब  wats

 कौर  इसे  प्राथमिकता दी  जानी  चाहिये  ।  स्थापनाश्रों  में  न्यूनतम  मजूरी  भ्र धि नियम

 आंकड़े  उपलब्ध  न  होने  के  कारण कौर  राज्य
 लागू  किया  जाना

 ।
 इस  सुझाव का

 सरकारों  द्वारा  बनाई  प्रशासनिक  आधार  कोई  गलत  धारणा  हैं  ।  उन  नौकरियों

 नाइयों  का  ध्यान  रखते  हुए  कृषि  श्रमिकों  की  को  इस  झ्र धि नियम  के  अ्रधीन  लाना  अपेक्षित

 maar  मजूरी  निर्धारित  करने का  काम  हैं  जी  भ्र संगठित  भर  जिन्हें  धिक  श्रम

 करना  पड़ता  है  जहां  कार्मिक संघ  नहीं सीमित रूप  में  आरम्भ हो  जाना

 और  ज्यों  ज्यों  प्रभुत्व  प्राप्त  हो  जाये  उसकी  अथवा  जहां  सुगमता  से  शक्तिशाली  कार्मिक

 सीमा  का  विस्तार  किया  जाना  चाहिये  ।  संघ  बनाये  जा  सकते हैं  श्र  जहां  श्रमिकों में

 यह  योजना  आयोग का  विचार  है  1+  फिर  भी  सौदेबाजी  का  ज् सामथ्य  बहुत  कम  हूं  अथवा

 यह  स्वीकार  करना  पड़ता  ह  कि  इस  विस्तृत  बिल्कुल  नहीं  है  ।  इसलिए  सब

 प्रवर्तन  केਂ  कार्यक्रम  rare  पर  जितने  प्रकार  की  नौकरियों  को  इस  के  अधीन लाना

 अधिक  क्षेत्रों  में  सम्भव  हो  सके  न्यूनतम  मजूरी  उचित  नहीं  होगा  ।  केन्द्रीय  मंत्रणा कार  बोर्ड

 निर्धारित  करने  में  वास्तविक  प्रगति  करनी  ने  उन  श्रतिरिवत  नौकरियों  पर  विचार  करते

 चाहिये  ।  इसलिये  कालावधि बढ़ाने  के  हेतु  हुए  जिन्हें  भ्र धि नियम  के  अधीन  लाने  की

 अधिनियम  के  संशोधन  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  वरीयता  सिफारिश  की  थी  कि  विशेषतः

 उन  नौकरियों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों
 किया  गया  ताकि  शेष  क्षेत्रों  में  ३१  दिसम्बर

 १९५४  तक  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  की  के  प्रदान की  जांच  करनी  जिन्हें  कुछ

 जा  सके  ।  यह  तो  माना  जायेगा  कि  भारत  जैसे  राज्यों  ने  झ्र धि नियम  में  या  तो  सम्मिलित

 कर  लिया  या  सम्मिलित  करने  का  सुझाव बड़े  देना  में  जहां  कृषि  श्रमिक ager  असंगठित

 इस  अधिनियम  को  एक  साथ  सारे  देश  में  दिया है  ।  कुछ  सदस्यों ने  केन्द्र  द्वारा  समन्वय

 न  किये  जाने  की  शझ्रालोचना  की  है  ।  में  यह
 लागू  करना  कठिन  है

 ।
 इसके  अतिरिक्त

 देश  केਂ  सारे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार केਂ  अवश्य कह  देना  चाहता  हूं  कि  अधिनियम का

 विधान  को  लागू  करने  के  लिए  एक  ast
 प्रवर्तन  मुख्यतः  UST  सरकारों  को  करना

 है  ।  केन्द्र  को  ध्यानपूर्वक  तथा  श्रावक
 व्यवस्था  की  आवश्यकता  होगी  ।  न्यूनतम

 मजूरी  केन्द्रीय  मंत्रणाकार  बो  ने
 झपने  सीमा  तक  अपना  शतकीय  पुरा  करना है  |

 बम्बई  अधिवेदन  में  इस  विषय  पर  भी  विचार  एक  मुख्य  कार्य  जो  केन्द्र
 ने

 किया  है  वह

 किया  at  |  इस  अधिवेशन  में  सब  वर्गों  के  अधिनियम  के  झ्रादशं  नियम  बनाना है  कौर

 मालिकों  शर  राज्य  सरकारों  के  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  होती है  कि  राज्यो

 प्रतिनिधि  उपस्थित  थे  ।  बोर्डे  ने  यह  सिफारिश  ने  सामान्यतः  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया है  ।

 की  कि  योजना में  बनाई  गई  प्रणाली पर  केन्द्रीय  मंश्रणाकार  जोड़

 वाही  करनी  चाहिये  ।  राज्य  सरकारें  करण  प्राधिकारी  के  रूप में  भी  कार्य  करता
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 संशोधित  रूप में  विधेयक है  ।  भारतीय  श्रमिकਂ  सम्मेलन  के  हाल  के

 अधिवेशन  के  समान  त्रितलीय  dont  में  रित  किया  जाये  ह

 चर्चा  द्वारा  भी  समन्वय  किया  जाता  हैं  |
 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 राज्यों  से  अधिनियम  के  प्रवर्तन  के  सम्बन्ध  मे

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तयार  करने  के  लिय
 स्वेच्छापबंक  वेतन  परित्याग

 कहा  गया  ।  केन्द्र  इन  प्रतिवेदनों  का  संकलन

 ताकि  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  के
 विमुक्ति  संशोधन

 प्रवचन  की  अखिल  भारतीय  अ्राधार  पर  विधेयक

 रूप  रेखा  की  जा  सके  |

 वित्त  उपमंत्री  ए०  सो ०

 यह  कहा  गया  हूं  कि  न्यूनतम  मजूरी
 म  प्रस्ताव  करता  हु

 अधिनियम  का  बहुत  हुआ  कौर

 राज्य  सरकारों  ने  उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  श्री  सी०  so

 देशमख  की  ओर  से  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करें
 ।

 की  है  |  जहां  तक  मुझे  पता  ह  राज्य  सरकारें

 उल्लंघन  के  मामलों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करती
 अन्यथा  अभिलेख  नहीं  होगा  ।

 आपकी  अनिल
 हें  ।  हमने  औद्योगिक  श्रमिक  नियुक्त  करने  श्री  ए०  सी ०

 केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों  पर  भी  से  में  यह  प्रस्ताव करता  हूं

 ज़ोर  डाला  है  कि  उन्हें  अधिनियम  के  प्रवतंन  स्वेच्छापुर्वेकं  वेतनਂ  परित्याग

 के  लिए  उत्तरदायी  पदाधिकारियों  पण  अधिनियम

 सहयोग देना  चाहिये  ।  १९५०  में  संशोधन  करने  वाले

 मेरा  विचार  है  कि  विवाद  में  उठाई  गई  विधेयक  पैर  विचार  किया  जायें

 बहुत  सी  महत्वपूर्ण  बातों  का  मेंने  उत्तर  दे
 यह  एक  विवाद  रहित  विधेयक  हैं  ॥

 fear  ।  जसा  मेंने  बताया  सरकार  पहले  वर्तमान  अधिनियम  की  धारा  २  (2)4 में  उन

 ही  इन  बातों  पर  बहुत  ध्यान  दे  रही  है  झर
 व्यक्तियों  सूची  दी  गई  है  जिन  पर

 यह

 हाल  ही  में  केन्द्रीय  मंत्रणा कार  बोलें  जिसकी  विभक्ति लाग  होगी  ।  परन्तु यह  सूची  सारे

 aon  हाल  में  बम्बई  में  हुई  उन  में
 से  विधेयक  को  एक  बंधी  हुई  वस्तु  बना  देती

 बहुत  बातों  पर  विचार  किया  था
 ।  ats  की

 यदि  ऐसे  पदाधिकारियों में  वृद्धि  हो  जिन्हें

 सिफारिशों  पर  शीघ्र  ही  आगामी  कार्यवाही  यह  विमुक्ति  दी  जानी  जो  स्वेच्छापूर्वक

 की  जायेगी  ।  अब  मुझे  आशा है  कि  मालिकों
 अपने  वेतन  का  कुछ  अंद  परित्याग करने  के

 श्रमिकों  राज्य  सरकारों  की  सहकारिता  लिये  तैयार  तो  इस  अधिनियम  का

 द्वारा  हम  आगे  बढ़  और  शीघ्र  ही  धन  करने  की  आवश्यकता होगी  ।  इस

 अधिक  श्रम  वाले  अ्रसंगठित  उद्योगों  के  नियम  को  पारित  करने  के  बाद  कई  लोगों

 श्रमिकों  को  इसके  अन्तर्गत  लाया  ने  विमुक्ति  सुची  में  सम्मिलित  होना  चाहा  |

 git  जो  उचित  मजरी  बाद  में  निश्चित  की  यदि  माननीय  सदस्य  इस  सूची  को  देखें  तो

 जायेगी  उसके  अनुरूप  न्यूनतम  wary  उन्हें  पत्ता  लगेगा  कि  अध्यक्ष  और  सभापति  भी

 दी  जायेंगी  इस  सूची  में  सम्मिलित  हैं  यद्यपि  उन्होंने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  भी  अपने  वेतन के  कुछ  भाग  परित्याग
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 संशोधन  विधेयक

 किया हैं  ।  इस  विधायक  में  हमारा  को  ३,०००  और  Y.a00  रुपये  वेतन  की

 प्रस्ताव  है  कि  इस  सुची  को  बंधी  हुई  रखने
 प्रत्याशा  नहीं  करनी  चाहिये  ।  माननीय  मंत्री

 नें  भारत  में  कृषि  श्रमिकों  को  दैनिक  न्यूनतम के  इसको  खला  रखा  जाये  ताकि

 कोई  भी  व्यक्ति  जो  अपने  वेतन  का  कछ  भाग  मजूरी  एक  रुपया  दो  आने  बताई जो  ३५

 परित्याग  करे  और  लिखित  घोषणा  करे  तो  रुपये  मासिक बनती  है  ।  दूसरी ओर  राष्ट्र

 उसे  विभक्ति  दी  जाये  ।  इस  अधिनियम  की  पति को  १०,०००  रुपये  दिये  जाते  हैं  ।  इतना

 धाराओं २  और  ३  के  स्थान  पर  संशोधक  बड़ा  अन्तर  नहीं  रहना  चाहिये  |  किसी

 प्रकार  न्यायोचित  नहीं  सरकार  को विधेयक  का  खण्ड  2  रखा  जा  रहा  हैं  ।

 यक  द्वारा  अधिकतम  वेतन  निर्घारित  करना

 आयकर  अधिनियम  के  अधीन  किसी  भी  चाहिये  आज  की  परिस्थितियों  में  यह
 व्यक्ति  को  देय  आधार  पर  कर  देना  है

 अर्थात  उसे  उस  राशि  पर  कर  देना  पड़ता  है

 १,०००  रुपये  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिये  |

 यह  राष्ट्रपति  और  अन्य
 जो  उसे  देय  हे  न  कि  उस  पर  जो  वह  प्राप्त  करना  पदाधिकारियों  स्वेच्छा  पर  नहीं  छोड़

 चाहता  हैं  ।  परन्तु  स्वेच्छा पु वंक वेतन  दिया  जाना  किਂ  उनमें

 त्याग  अधिनियम  १९५०  के  उपबन्ध  के
 मानव  कल्याण  की  भावना  है  इसलिये  वे  स्वेच्छा

 wa  जो  विभक्ति  दी  जाती  है  उसे  वह  नहीं
 पूर्वक  वेतन  का  परित्याग  करें

 ।  ससंद  के
 मिल  सकती  ।  भारतीय  आयकर  अधिनियम

 सदस्यों  के  वेतन  के  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  सदस्यों
 के  अधीन  इस  कठिनाई  और  बाध्यता  को  ने  भाव  प्रकट  उन्हें  आपने  सुना

 दूर  करने  के  लिये  में  यह  संशोधक  विधेयक
 उन्होंने  कहा  हे  कि  उनका  वेतन  ३००  रुपये

 प्रस्तुत कर  रहा  हूं  ।  मुझे  आशा  है  कि  मासिक  से  अधिक  नहीं  होना  इसका

 वित  विधेयक  को  स्वीकार  करनें  के  लिये
 यह  अभिप्राय  नहीं  कि  संसद  के  सदस्य  का

 सदन  के  किसी  भी  पक्ष  को  आपत्ति  नहीं  होगी ।  उत्तरदायित्व  ३,०००  रुपये  लेने  वाले  सचिव

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  से  कम  अधिकतम  वेतन  का  निर्णय  किसी

 किया  गया  |  पदाधिकारी  के  car  की  स्थिति  और

 राजकोष  की  स्थिति  के  आधार  पर  करना

 श्री  नम्बियार  )  हम  वस्तुत  चाहिये  सरकार  को  एक  स्पष्ट  विधान
 विधेयक  का  प्रसन्नता  से  अनमोदन  करते

 प्रस्तुत करना  जिसमें  न्यूनतम  और

 माननीय परन्तु  एक  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहते  हैं  कि  अधिकतम वेतन  निर्घारित  हों  ।

 स्वेच्छा पू वंक परित्याग  सेਂ  कुछ  नहीं  होगा  |  श्रम  मंत्री  ने  स्वयं  न्यूनतम  वेतन  का  निर्धारण

 कतिपय  सरकारी  कर्मचारियों  और
 एक  रुपया  दो  आना  प्रति  दिन  किया  और

 कारियों  के  वेतनों  की  उच्चतम  सीमा  होनी
 उनका  कहना  है  fe  वह  भी  नहीं  दिया  जा

 चाहिये  ।  हमने  पहले
 स्पष्ट

 रूप  म
 बताया  सकेगा  ।  आज  की  परिस्थितियां  और  arias

 था  far  चाहे  कोई  किसी  पद  पर  हो  ३,०००  संकट  और  देश  के  सामान्य  व्यक्ति  के  जीवन

 ¥Y.000  और  कभी  कभी  १०,०००  रुपये  तक  स्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  १,०००  रुपये से

 के  वेतन  नहीं  रहने  दिये  जाने  चाहियें  ।  महात्मा  अधिक  वेतन  किसी  का  नहीं  होना  चाहिये  ।

 गांधी  ने  एक  बार  कहा  था  कि  मंत्रियों  को  माननीय  मंत्री  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे

 ५००  रुपये  मासिक  वेतनਂ  मिलना  चाहिय े।
 शीघ्र  ऐसा  विधान  प्रस्तुत  तब तक  हम

 मुझे  आंकड़  ठीक
 याद  नहीं  परन्तु  यदि  इन  परोपकारी  महानुभावों  के  दान  को

 मंत्री  को  ५००  रुपयें  वेतन  मिले  तो  सचिवों  कार  करते  रहेंगे  ।
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 संशोधन  विधेयक

 श्री  Fo  Fo  बस  के  वेतन  क्रम  क्यों  नहीं  निश्चित  करे  रही  ह
 ?

 देश  में  वेतन  आदि  दिये  जाने  के  बारे  में  जिस  हम  एक  लोक-कल्याण  राज्य  स्थापित  करना

 सिद्धान्त का  पालन  करने  का  श्री  नम्बियार  चाहते ह  और  इसके  लिये  यह  एक  मूल  बात  हूं

 ने  सुझाव  दिया  ह  में  उसका  aaa  समर्थन  कि  वेतन-क्रम  कम  कर  दिये  जाय  ।  जहां  तक

 करता  हूं  ।  जसा  कि  विधेयक  के  प्रस्तावक नें  विधेयक का  सम्बन्ध  हम  उसका  समथन

 हमें  इसका  समथन  करना  चाहिये  और  कर  रहे हैं  सरकार  को  चाहिये  कि  अवश्य

 उपाध्यक्ष  आदि  उन  ही  ज्येष्ठ  तथा  उत्तरदायी  पदाधिकारियों के

 वेतन-क्रमों  में  कमी  करे  । व्यक्तियों  का  स्वागत  करना  चाहिये  जिन्होंने

 स्वेच्छा  से  वेतनों  में  से  परित्याग  किया  है  ।  पंडित  के ०  सी ०
 शर्मा

 उनसे  कर  नहीं  लिया  जाना  चाहिये  |
 दक्षिण )  में

 पे
 उन  व्यक्तियों की

 म॑
 केवल  एक  बात  पर  विरोध  करता  हूं  भावना

 की
 सराहना  करता  हूं  जो  स्वेच्छा  से

 और  वह  सिद्धान्त  का  प्रइन  है  ।  जिस  रूप  में
 अपने  वेतन  के  कुछ  भाग  का  परित्याग  करते

 सरकार  द्वारा  अधिनियम  का  संशोधन  किया
 साथ  ही  में  यह  बात  अच्छी  नहीं

 जा  रहा  हैं  उससे  यह  बात  प्रकट  होती  है  कि  समझता  कि  राज्य  अपने  सेवकों  से  दान  ले  ले  ।

 उच्च  वेतन  पाने  वाले  अधिकारी  तो  होंगे  और
 यदि  उन्हें  धन  नहीं  चाहिये  तो  वे  विभिन्न

 वे  अपने  वेतन  में  स्वेच्छा  से  परित्याग  कर  सकते  संस्थाओं  को  अंशदान  दे  सकते  हें  औरਂ  इस

 fl  जब  राष्ट्रपति के  पद  के  लिये  १०,०००  प्रकार  की  सहायता  कर  सकते  राज्य  क्यों

 रुपये  का  वेतन  निश्चित  किया  उस  समय  किसी  व्यक्ति  के  उस  दान  पर  निर्भर  रहे  जो

 विचार  यही  किया  गया  कि  शायद  कोई  ही  वह  कोई  काम  करने  के  लिये  प्राप्त  करने  वाले

 एसा  व्यक्ति  मिले  जो  किसी  विशेष  वेतन  से  कम  अपने  वेतन  में  से  देता  ह  ।

 पर  यह  पद  लेना  स्वीकार करे  ।  यह

 कार  की  एक  बड़ी  गलती  है  |
 हमारे  यहां

 इसका  एक  बुरा  पहल  यह  है  कि  ऐसे  व्यक्ति

 में  अपनी  क्षमता  अथवा  योग्यता  के  अनुसार राष्ट्रपति  अथवा  मंत्री  वही  लोग  बने  हें  जो

 जनता  के  प्रतिनिधि हं  और  जो  लोक-सेवा  की  पुरा  काम  करने  की  इच्छा  नहीं  रहती  ।  राज्य

 भावना  से  काम  कर  रहे  न  कि  अपना  तथा  एसे  व्यक्ति  से  पुरे  काम  की  आशा  नहीं  कर

 सकता  |
 अपने  बच्चों  का  भविष्य  बनाने  के  लिये  ।  इस  यह  इस  मामले का  बहुत

 लिये  में  समझता  हुं
 कि

 ऐसे  पदों  के  लिये  व्यक्ति
 ही  खतरनाक पहलू  है  ।  अच्छा यह  है  कि  ऐसे

 व्यक्ति को  सारा  वेतन  लेने  दीजिए  और  इस
 चुनन  में  वित्तीय  लाभ  का  कोई  विचार  नहीं

 रखा  जाना  चाहिए  और  सरकार  को  चाहिये
 बात  पर  विश्वास रखिय  कि  ag  लोक-कल्याण

 कि  वेतन  दरों  में  कमी  करे  ।  के  लिये  ही  इसका  उपयोग करेगा  ।  वह

 संस्थाओं  को  दान  दे  सकता  है  ।

 इस  संशोधन  विधेयक  से  सरकार  एक
 १०  म०

 ऐसा  मनोवैज्ञानिक  वातावरण  फलाने  का

 प्रयत्न कर  रही  हूं  कि  जो  व्यक्ति विशेष  अपने
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने

 वेतन  का  कुछ  भाग  परित्याग  करे  उसके  बारे  में  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  यह  बहुत  नान

 यह  समझा  जाय  कि  वह  बड़ी  उदारता  का  काम  कट्रोवर्शल  सा  बिल  हँ  ।  इस  के  ऊपर  ज्यादा

 कर  रहा  है  |
 जब  सरकार  को  पता  है  कि  कई  बहस  की  ज़रूरत  नहीं  थी  ।  लेकिन

 लोग  कम  वेतन  पर  अपने  ऊपर  यह  भारी  लात
 हाउस  के  अन्दर  जाहिर  हुए  उनके

 उत्तरदायित्व लेने  को  तैयार  हें  तो  वह  कम  राशि  बारे  मं  दो  एक  लफ्ज़  अर्ज  करना  चाहता  हूं  ।
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 संशोधन  विधेयक

 शियल  या  REE  गवर्नेमेंट्स  के  कानूनों  से  बनी
 जहां  इन्कम  टेक्स  महकमे  का  सवाल

 या  फाइनेंस  महकमे  का  सवाल  में में  इसे  हुई  नौकरियां  हूं  उन  के  लिये  नहीं
 थी  ।  अब

 उन  को  यह  रियायत  दी  गई  ह  जिनकी  सेन्ट्रल
 एप् रिदा एट करता  हूं  कि  उन्होंने  जो  देश

 का

 मामूली  कानन  उससे  थोड़ा  सा  डिपाचर  ऐक्ट  के  मातहत  तन्ख्वाह  मुकरर  अच्छा

 किया  |  एक  दास  अगर  कोई  आमदनी  हो  अगर  इस  उसूल का  अमेंडमेंट  हो  जाय ।

 करता  हे  तो  उसे  जो  पे  मिलती  है  या  और  जो  जो  भी  लोग  अपनी  आमदनी  का  हिस्सा  पब्लिक

 इमाल्यमेट्स मिलते  सारी  उसकी  आमदनी  काम  के  लियें  देते  या  गवर्नमेंट  को  वापिस

 कर  देते  उसको  रेस्ट्रिकट  करना  वाजिब  नहीं सब्जेक्ट टु  टेक्स  होती  ।  ह  अगर  उसकी

 आमदनी  बढ़  जायेंगी  तो  गवर्नमेंट  की  आमदनी
 था  इसलिये  में  अज॑  करूंगा  कि  इसे  रेस्पेक्ट

 भी  बढ़  जायेंगी  ।  अगर  यह  बिल  पास  न  हो
 न  किया  और  ज्यादा  बढ़ाया  जाय  |

 तो  इस  के  माने  यह  हें  कि  जिन  बड़े  अफसरान
 बात  यह  हैं  कि  जो  रियायत  इन  बड़

 न॑  गवनमट  ट्रेजरी  मं  देना  मंजूर  किया  अफसरान  को  दी  जाती  हे  वह  छोटे  से  छोटे

 के  ऊपर  ज्यादा  टैक्स  लगेगा  |  उनकी  जितनी
 अफसरान  को  दी  जाय  और  हर  एक  दास  को

 आमदनी है  उस  सारे  पर  टेक्स  लगे  और
 दी  जाय  ।  जो  भी  खजान  में  इस  तरह  रुपया

 गवर्नमेंट  को  उके  का  हक  हो  |
 दाखिल  करना  चाहे  उसके  लिये  यह  सहूलियत

 एक  बात  में  डिपार्टमेंट ने  जरूर  ज़रा
 होनी  चाहिये  ।  यह  एक्ट  इस  तरह  से  बड़ा

 अक्लमंदी से  काम  लिया  ।  मुझको एक  रूलिंग
 इन्नोसेट  और  इसके  अन्दर  बहुत  अच्छी

 याद  है  जिस  के  अन्दर  एक  बड़े  प्रोफेसर
 स्पिरिट है  ।  अगर  इसकी  रियायत  सिफ

 ने  इसी  तरह से  अपनी  आमदनी  का  एक  हिस्सा

 कुछ  यूनिवर्सिटी  स्टूडेंट्स  के  स्कॉलरशिप  के  लिये
 इन्हीं  बड़े  बड़े  अफसरान  को  पहुंचाई  जाय

 तो  यह  बहुत  डिस्क्रमिनेटरी  लेजिस्लेशन

 दे  दिया था  ।  और  उसके  ऊपर  बराबर  सारी
 होगा

 पे  पर  टैक्स  लगता  रहा  |  हालां कि  उसनें

 अपनी  आमदनी  का  हिस्सा  दे  दिया  था  फिर
 दूसरी  बात  जो  में  अज॑  करना  चाहता  हूं

 भी  टैक्स  लगाने  के  लिये  उसकी  सारी  तन्ख्वाह
 वह  यह  ह  कि  इससे  ag  साबित  हुआ कि  हमारे

 ही  उसकी  आमदनी  करार  दी  जाती  रही ।  यहां के  बड़े  बड़े  अफसरान  प्रेजिडेन्ट

 उसने  यह  भी  कह  दिया  था  कि  खजाने  से  वह  स्पीकर  डिप्टी  स्पीकर  जज  साह

 हिस्सा  उसकी  आमदनी  का  सीधे  भेज  दिया
 हर  एक  अपने  अमल  से  यह  जाहिर

 जाया  उसको न  फिर भी  उसका  करते  हैं  कि  दरअस्ल जो  इमाल्यमेंट्स  रख

 कोई  असर  नहीं  हुआ  ।  तो  एक  तरह से  यह  गये  हूं  उन  के  लिये  उन  में  कमी  की  गंजा इद

 fas  उन  अर्थात के  हक  में  हे  जिन  लोगों ने  ह्  वह  अपने आप  खुद  वालेन्टरी कट  के

 वालेन्टरी सरेंडर  कर  दिया  यह  बात  वाजिब  लिये  कहते  वह  हमारी  मुबारकबाद  के

 ही  रखी  गई  हें  ।  पहले  यह  रियायत  थोड़े  मुस्तहब  में  उनका  शुक्रगुज़ार हूं  कि  उन्होंने

 आदमियों को  अब  यह  कुछ  ज्यादा  मेहरबानी करके  इसे  सोच  कर  कि  get

 मियाँ  के  लियें  बढ़ा  दी  गई  लेकिन मं  कि  वहू  ज्यादा  ले
 सकते  हें  फिर  भी  वह  ज्यादा

 aa  करूंगा  कि  अभी  भी  यह  रियायत  थोड़े  ही  न  यह  कट  करवाया  ।  लेकिन  उनके  इस

 आदमियों at
 दी  सिफ॑  शेड्यूल  uae से  यह  साबित  हे  कि  किसी  भी  सबब  से

 वाले  आदमियों के  लिये  पहले  दूसरे  क्लास
 oars  उस्तरा  दह  भाग

 ता

 eee
 ज  हम

 वालों  के  लिये  नहीं  रखी  गई  थी  जो  कि  प्रिवी  गेट्स  रखे  गये  हें  वह  इतने  हैं
 कि  जिस  के
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 संशोधन  विधेयक

 ठाकुर  दास

 अन्दर  बह  लोग  जे  ी  रा सिटी  दिखला  सकते  उनकी  तनखाहों  का  रिवीज़न  करना  चाहिये

 हैं  ।  पबलिक  के  सामने
 यह  एक  चीज़  आये

 कि
 हम  किसी

 की  भी  जेन रा सिटी पर  नहीं

 अगर  एक  आदमी  अपनी  रोटी  में  से  कुछ

 लोग  जिन्होंने  वालंटरी  तौर  पर  सरेंडर
 किया

 अदा  करें  उतना  अच्छा  है
 ।  लेकिन  इससे

 बहुत  सारे  अच्छे काम
 और

 गवर्नमेंट के साबित  होता  जैसा  कि  मेरे  चंद
 दोस्तों

 ने  जिक्र  कि  तनख्वाह  का  न
 जरूरत  खज़ानें  में  भी  जितना  रुपया  आवे  अच्छा  है

 से  ज्यादा  है  ।
 क्योंकि  गवर्नमेंट  भी  बहुत  से  अच्छे  काम  कर

 रही  @ |  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  इस
 तरह

 इस  जीवन  में
 दो

 बातों  का  जिक्र  मेरे  दोस्तों  के  वाली  सरेंडर  के  गवर्नमेंट  का  ख़ज़ाना
 नें  एक  सेक्रेटरी  लोगों  की  तनख्वाह  का

 और  दूसरा  मिनिस्टरों  की  तनख्वाह  का  |

 मिनिस्टर  साहिबान  के  बारे  में  तो  में  नम्बियार

 टैक्स  दें  और  जो  उनकी  जरूरत  से  ज्यादा
 साहब  से  मुत्तफ़िक़ नहीं  अगर आज  आप

 हो  वह  किसी  अच्छे  कांम  के  लिये  दे  दें  ।
 किसी  मिनिस्टर  को  Koo  रुपये  तनख्वाह  दं

 तो  यह  पब्लिक  स्केंडल  होगा  ।.
 जिस  वक्त

 महात्मा  गांधी ने  यह  फरमाया  उस

 रुपये  की  कीमत  आज  से  चौगुनी
 थी  ।

 आज  अगर

 तवज्जह दे
 ५.  १५११५,

 लोगों
 की

 तनख़्वाहों  में  ज्यादा  फर्क  है
 ।  अब

 आप  मिनिस्टर को  ५००  रुपये  देंगे  तो

 काम  नहीं  चल  सकेगा  ।  बहुत  सारे  मेम्बर
 आ  गया  है  कि  हम  बड़ी  आमदनियों

 में
 और

 छोटी  आमदनियों में  ज्यादा  फके  नहीं

 रखना  कुजा  तनख़्वाहों में  फर्क  कैसे

 सकेगा
 ।  हमारे  यहां  पंजाब  में  मेम्बर  लोग

 ठीक  समझ  सकते  gl  इसलिये
 में

 इतना

 कह  कर
 इस

 बिल  को  सपोर्ट  करता  हूं
 ।

 मुनासिब  तनखाह  दें  यह  ठीक  है  लेकिन  वह
 श्री  टेकचंद  )

 ५००  नहीं  होनी  चाहिये  ।  में  पों  का  ध्यान  एक  विशेष

 चाहता  हं  कि  उसके  बारे  में  हम  मु
 अपने वेतन  में  से  किसी  भाग  का  स्वेच्छा  से

 कर  चुके  हूं  और  उनको  हम  तोड़ना  नहीं
 त  ।

 rq  इसमें  एक  छिपा

 दोष  है
 ।

 ऐसी  प्रणाली  चलाने  से  एक  ऐसा

 अपने  हालात के  अनुसार  परित्याग
 कर

 सकते
 बातों  पर

 मेरा  इख़तिलाफ़ है  ।
 हैं fz  दूसरा  ऐसा  वर्ग  भी  होगा

 जो  ऐसा

 ी
 जहां  तक

 और
 बड़े  अफसरान

 की  नज़र  सकें  क्योंकि  उन  लोगों
 की  ज्यादा

 * auaAT = स पब् घाव a  AS  श  जिम्मेवारियां  है  ।  नतीजा  यह  होगा  कि  कुछ  तो

 दानी
 उनके  अधिकारी  उनकी
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 संशोधन  विधेयक

 प्रिंस  के  गीत  जायेंगे  और  कुछ  अप्रिय  बन
 वैज्ञानिक  प्रभाव  होगा  ।  अतः  कांग्रेस

 जायेंगे  ।  देखादेखी  बढ़  जायेगी और  जो  लोग  कार  को  अपने  उच्च  पदाधिकारियों  के  वेतन

 परित्याग  न  भी  कर  सकते  वह  ऐसा  करने  में  कमी  करना  चाहिये  और  इसके  बदले  में

 पर  मजबूर  होंगे  ।  में  समझता हूं  कि
 शिक्षा  और  चिकित्सा  सम्बन्धी

 कांश  पदाधिकारी  देखादेखी  के  कारण  ही  अन्य  सुविधायें  प्रदान  करना  चाहिये  ।

 मजबूर  हो  कर  वेतन  के  कुछ  भाग  का  जेसा  श्री  टेक  चन्द  ने  कहा  कि

 त्याग  करते  में  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  कारियों  में  एक  ऐसी  भावना  व्याप्त  है  कि  जब

 का  यह  अवांछनीय  अन्तर  होने  न  पाये  ।  यद्यपि  एक  पदाधिकारी  अपने  वेतन  का  कुछ  भाग

 सरकार  समझती  हे  कि  वेतन-क्रम  ज्यादा  दें  छोड़  देने  में  समर्थ  है  और  वह  उसे  छोड़  देता

 तो  वे  उन  में  कटौती  परन्तु  ऐसी  है  तो  दूसरे  पदाधिकारी  कठिन  स्थिति  में  हो
 त्यजन  प्रणाली न  अपनायें  ।  यदि  वेतन-क्रम  जाते  दूसरा  व्यक्ति  कठिन  परिस्थिति

 उचित
 समझे  जाते  तो  ठीक  हें  ।  वही  रहने  में  होने  पर  भी  अपने  वेतन  का  एक  भाग

 दीजिये  ।  जो  लोग  दान  करना  छोड़  देता  ।  aa:  सम्पूर्ण  विषय

 सहायता  करना  वे  कई  प्रकार  के  दान  प्रभाव  देश  कुशलता  और

 कार्यगत  स्फाति [व  पर  पड़ता  है  ।  लेकिन  यदि

 7
 कोई  व्यक्ति  देश  में  समाजवादी  राज्य  की

 सरकार  को  चाहिये  कि  इस
 रचना  में  रुचि  रखता  है  तो  उसे  वेतन  का

 सोच  समझ  कर  कदम  उठाये  ।
 भाग  छोड़  देने  की  अनुमति  हैं  और  उसे

 जो  ब्यक्ति  कर  की  दिशा  में  लाभ  मिलेगा  | श्री  अच्चुथन

 अपने  वेतन  का  एक  भाग  आयकर  विभाग
 श्री  साधन  गुप्त

 से  बचने  के  लिये  लौटाना  चाहत  हें  यह
 :

 माननीय  मित्र  श्री  नम्वियार
 और

 व्यवस्था  केवल  उन्हीं  लोगों  के  लिये है  ।  इस  श्री  के०  के ०  बसु  के  साथ  साथ  में  विधेयक
 व्यवस्था  से  देश  में  c FRAT  उत्पन्न  नहीं  होगा  |

 उच्च  पदाधिकारियों  के  वेतन  में  फेर  बदल

 का  समान  करता  हूं  |

 इस  विधेयक  में  एक  दिन  का  भी  विलम्ब
 करने  और  उन्हें  अधिक

 सुविधायें
 देते

 की
 नहीं  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  वेतन  का

 ओर  हमारा  अधिक  ध्यान  है  ।  देश  पर  इसका
 भाग  लेकर  कतिपय  पदाधिकारियों  को

 मनोवैज्ञानिक  प्रभाव  पड़ेगा  ।
 कर  से  मुक्त  होनें  की  स्थिति  में  लाने  की  हमें

 जेसा  श्री  नम्बियार  ने
 आवश्यकता  हैं  |  लेकिन  वास्तविक  wet

 रण  का  विचार है  कि  कांग्रेस  सरकार  उच्च
 वेतन  का  एक  भाग  छोड़ने  से  नहीं  लेकिन  उसमें

 अधिकारियों  के  वेतन  पर  हाथ  नहीं
 एक  दम  कमी  कर  देने  से  सम्बन्धित  सं  ध

 |  इसका  कारण  भूतपूर्व  सरकार  द्वारा

 ~ Wet
 ure  दी  गई  प्रतिभूतियां  इससे  एक  श्री  बेलायुधन  :  उनके  वेतन  में  कटौती

 वैज्ञानिक  वातावरण  उत्पन्न  हो  जाता  है  तथा  कर  दीजिये  |

 विरोधी  ae  इसका  लाभ  उठाते  हैं  |
 थी  साधन  गुप्त  :  मेरे  मित्र  के

 हमारे  राज्य  में  ऐसा  हो  रहा  है  ।  सार  उन  के  वेतन  में  कठौती  होना  चाहिये
 '

 ख न्  प्रजा  समाजवादी  दल  ने  घोषित  किया  हमारा  देश  निर्धन  हमें  इसकी  ओर

 है  कि  मंत्रीगण  अपना  वेतन  ७५०  रु०  से  घटा  दाता  कीं  दृष्टि  से  देखना  चाहिये  ।  हमें

 साधारण  के  दृष्टिकोण  से  इस  पर  बिचार कर  ५००  रु०  कर  देंगें  ।  इसका  एक
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 संशोधन  विधेयक

 [att
 साधन

 करना  है  ।  हमें  उन  निम्नवेतन  भोगी
 अनुरूप  कार्य  करने  का  हमारा  उत्तरदायित्व

 चोरियों  और  निजी  उद्योगों  की  ओर  से  इन  नहीं  है  ।

 पर  विचार  करना  हैं  जिन्हें  दोनों  जून  पेट

 भरने  योग्य  वेतन  भी  नहीं  मिलता  है  ।  वर्तमान  Uh  अन्य  बात  में  सदन  के  समक्ष  कहना

 परिस्थितियों  में  इसके  लिये  कोई  नैतिक  चाहता  हूं  ।  वेतन  का  एक  भाग  छोड़  कर

 औचित्य  नहीं  है  किंवा  यों  कहा  जाय  कि  यह  कर्मचारियों  को  त्रय  कर  से  बचाना  ग्रच्छीं

 स्वधा  अनैतिक  है  कि  हमारे  देश  की  है  लेकिन  हमें  इससे  भी  रक्षा  करना  चाहिये

 साधारण  की  आय  का  अधिकांश  भाग  इन  कि  किन्हीं  अ्रवस्थाञ्ं  में  वेतन  का  युद्ध  भाग

 छोड़  देने  पर  कहीं  संचारी  अघिक  राय व्यक्तियों  को  दिया  जाय  ।  जब  राष्ट्रपति  से

 लेकर  समस्त  उच्च  वेतन  प्राप्त  पदाधिकारी  कर  से  तो  मुक्त  नहीं  हो  रहा  है  ।  यदि  वेतन

 अपने  वेतनों  में  कटौती  करते  हैं  तो  यह
 के  भाग  छोड़  देने  के  भ्राता  पुर  प्रतिष्ठा  का

 दुग्ध  है  कि  उनका  जीवन  कुछ  कष्टमय  हो  अजन  करना  हैं  भ्रमणा  देशभक्ति  का  यश

 जायेगा  लेकिन  कटौती  से  केवल  उनके  विलास  उपार्जन  करना  है  तो  इसमें  लाभ  उठाने  की

 नियत  नहीं  होनी  चाहिये  ।  उन्हें  अवांछनीय की  कुर्बानी  उनके  आराम  पर  इसका

 कोई  प्रभाव  न  प्रत्येक  उच्च  वेतन
 प्रतिष्ठा  दा  दावेदार  नहीं  बनने  देना  चाहियें  ।

 प्राप्त  पदाधिकारीं  को  इस  तरह  का  आदश  इस  तरह  की  प्रतिष्ठा  प्राप्त  करने  के  समाज  में

 स्थापित  करना  चाहिये  ताकि  थोड़ा  वेतन  पाने  अनेक  मार्ग  हैं  हमें  उनके  बारे  में  चिन्ता  +रने

 की  कोई  श्रावस्यकता  नहीं  है  ।  हमें  यहं
 वाले  उन  के  भाइयों  का  जीवन  सुखद  बन  सके  |

 जब  महात्मा गांधी  ने  मंत्रियों  का  वेतन  ५००  देखना  है  कि  यह  व्यक्ति  कहों  राज्य  कोष

 रुपये  निर्धारित  किया  था  उस  समय  को  छोड़ी  गई  रकम  से  अधिक  रकम  को  हानि

 में  न  रख  दें  । तियां  भिन्न  थीं  ।  अब  निर्वाह  व्यथ  में  पर्याप्त

 वृद्धि  हो  गई  है ँतो  वेतन  १,०००  कर

 दिया  जाय  |  प्रदान  यह  है  कि  यह  २,५००  रु०  आचार  क्ृपालानी  (  भागलपुर  व

 अथवा  ३,०००  रू०  अथवा  इससे  भी  अधिक  उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  वर्ह  ठीक

 क्यों  महात्मा  गांधी  ने  कहा  था  कि  इस  लेकिन  मुझे
 समझ  में  नहीं  ara

 है
 कि

 देश  में  व्यक्ति  को  अधिकतम  वेतन  ५००  रू०  उसका  मतलब  क्या  है  ?  यह  जो  बड़े  आदमी

 हैं  जिनको  वी०  श्राई०  पी०  कहा  जाता  है मिलना  चाहिये  ।

 q  लोग  खाली  ५ अपन  वास्ते  यह  कट  डालना

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  gt  को  चाहते  हैं  या  यह  कट  हमेशा  वास्ते

 ATT  १,०००  रु०  है  |  श्राफ़िसस  पर  यह  qa  थोड़ा  मिनिस्टर

 साहब  बता  देंगे  तो  ग्रच्द्धा  होगा  |
 श्री  साधन  गुप्त  :  शुद्धि  के  लिये  में  पंडित

 ठाकुर  दास  भार्गव  का  arr  हुं  ।  पंडित
 शी  अलजराह  शास्त्री

 ठाकर  दास  भागने  ने  कहा  कि  ata  चार
 गढ़--पुर्व  व  जिला

 गुना  बढ़ गई  है  ।  नदी  देशना  चार  गुना
 मिनिस्टर  साहब  को  कुछ  wat  खयाल  नहीं  ह ै।

 बढ़  गये  हैं  तो  व्या  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि

 वेतन  Yooo  रु०  मासिक  तक  बढ़  जाना  शी  ए०सी०  गुहा  :  यह  कटौती

 चाहिये  ?  क्या
 महात्मा

 गांधी  के  उपदेश  के  पुरवैया  तथा  वैयक्तिक  है  ।
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 विमुक्ति  संशोधन  विधेयक

 arent  FUT:  पर्सनल  इसका  तो  सरकार में  नहीं  जाये  थे  उस  वक्ते  हम  किस

 मतलब  यह  eat  कि  उनकी  जगह  दूसरे  तरह  से  रहते थे  ?  सरकार में  भाने  से  किस

 जायेंगे  तो  फिर  वह  उतनी  ही  तनख्वाह  ले  लगे  ।  तरह  रह  रहे  हैं  इसका  मुकाबिला  किया

 श्री  ए०  सी०  रहा  वह  भी  छोड़  सकते  जाय  तो  मसा  देखने  में  प्राता  है  कि  कोई  आदमी
 a
 ट  तो  एक  दम  से  साहूकार  हो  गया  लेकिन  उसको

 सहकारी  से  रहना  नहीं  भ्राता  है  । आचार  कृपा लानी  :  इसका  मतलब  है

 कि  हमारे  प्रेसीडेंट  साहब  को  बीस  हज़ार  हम  wast  में  रिचਂ  धनी )

 कहते  हैं  ।  यानी  कभी  देखा  ही  नहीं मिलता  उसमें  वालियंटेरी  कट

 करके  दस  हंजार  किया  क  क  क  क  क  क  ब्वान्दानी  नहीं  था |  ऐसे  ही  ब्लैक  हक मा कट

 वगेरह  से  भरा  गया  ।  उसको  रहना  नहीं  अता
 श्री ए०

 सो०  संविधान  के

 हूं  फिरभी  जो  खानदानी  होता  हू  वह  उस  का
 सार  राष्ट्रपति का  वेतन  १०,०००  रु०  मासिक

 अ्रनुकरण  करने  लगता  है  तो  बड़ा  अजीव  सा
 निश्चित किया  गया  है  ।

 जानवर  लगता  है  प्रौढ़  बहुत  हंसी को  बात
 was  कृपा लानी  :  अच्छा  ठीक

 होती हैं
 ।  तो  में  art  से  कहता हूं  कि  बहुत

 दस  हज़ार  मासिक  फिर  अभी  अगर  वह  से  आदमी  हम  लोगों  को  अज  देखते  हैं  और

 वालियंटेरी  कट  करके  अपनो  मासिक  पांच  उन  में  से  हमारे  परमानेंट  झाफिशत्स  भी  हैं

 हज़ार  कर  लेते  हैं  तो  कया  नगर  उनकी
 वह  भी  कहते  हें  कि  यह  लोग  कैसे  रहते

 जगह  पर  कोई  दूसरा  हमारा  प्रेसीडेंट  भराये  थेमोर  गराज  उन  के  दिमाग  को  क्या  हो  गया

 तो  वह  दस  हज़ार  ले  सकता  है  ?
 उन

 के
 ऊपर  इसका  बहुत  खराब

 पड़ता  यानी  मिनिस्टरों  के  बारे श्री
 अलग  राय

 शास्त्री  :  जी  हां  ।

 a  बड़े  बड़े  के  बारे  में  वह  ऐसा
 आत्माओं  कृपलानी  :  यह  तो  बड़ी  भ्रमित

 झ्राक्षेप  करते  हें  कि  देखो  यह  लोग  कसे
 बात है  ।  इससे तो  बरच्छा  है  कि  यह  दमियों

 रहते  अराज  इन  का  दिमाग
 को  जो  लेते  वही  लेते  रहें  ।

 गया  इसलिये  अगर  इन  लोगों  के

 इस  में  देश
 को

 कोई  फ़ायदा नहीं  है  ।  वास्ते  परमानेंट  सर्विसेज  की  कोई

 अगर  श्राप  लोगों  को  और  हम  लोगों  नहीं  होगी  तो  हमें  areas  नहीं  होना  चाहिये  ।

 को  ठीक  काम  करना  हूं  तो  फिर  यह  जो  उन्होंने  हमेशा  चार  हज़ार  रुपया  कमाया  ौर

 eq  ys  a.
 ee  उनको  हमें  कम  करना  चाहिये  तौर  मजबूती  में  रहते  थे  ।  बहुत  से  ऐसा  कहते

 हम  करेंगे  तो  फिर  झ्रफ़्सर  लोगों  को  भी  कुछ  हें  कि  यह  नये  oral  कहां  से  झरा  गये  जो  हमारे
 दामे  आयेगी  ।

 पहले
 ही

 पहल  जव  हमने
 साथ  मुकाबिला  करते  इनको  रहना

 काम  दुरू  किय  था  तभी  हम  लोग  कहते  लोगों  राती  ही  नही ंहै  ।  यह  तो  बेचारे  २४५,  ३०,

 से  महंगाई  हो  गई  है  इसलिये  पांच  सौ  तो  या  ५०  ०  में  रहने  वाले  इनको  अरब  मौका

 नहीं  लेनी  दो  हजार  से  ज्यादा  किसी  को  भी  मिल  गया  है  ।  इसका  भी  बहुत  खराब  असर

 हिन्दुस्तान  में  नहीं  मिलेगा  तो  मुझे  निश्चय है  होता  है  ।  हम  लोग  जो  लीडर्स  जो  करेंगे

 उसी  की  देखा  देखी  दूसरे  भी  करेंगे  ।  स

 कबूल  कर लेने  |  फारसी  में  कहते  हैं  कि  वजह  से  महात्मा  ने  कहा  था  कि  सिर्फ  पांच  सौ
 बिल्ली  को  पहले  दिन  ही  मारना  चाहिये  ।  रुपया  तनख्वाह  रखी  जाय  ।  श्री  कहा  जाता
 पहले  दिन  तो  उसको

 मा  रा  नहीं  कौर  यह  Sari  हैं कि
 पांच  सौ  तो  उन  दिनों  के  लिये  राज

 हम  लोगों  से  की  जाती  थी  क्योंकि  हम  लोग  जश  कल  तो  प्राइवेट  बढ़  गई  हैं  !  प्राइवेट
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 विमुक्ति  )  संशोधन

 कृपाल नि  |]

 अगर  Yo  रुपये  एक  मजदूर  को  मिलते
 गई  हें  तो  क्या  खाली  हम  लोगों  के  लिये

 बड़े  लोगों  के  लिये  बढ़  गई  हूं  या  छोटे
 या  एक  क्लर्क  को  मिलते  हें  तो  हमारे  प्रेजिडंट

 मे  तो  साहब  को  दस  हजार  रु८  मिलते  हूं  ।  तो
 मियाँ के  लिये  भी  बढ़  गई  हें

 समझना
 ह  कि  जिन  लोगों  को  छोटी  तनख्वाह  २००  गुना  gal  न

 *.  महात्मा  ने  एक  दर्जा

 उनके  वास्ते  प्राइवेट  बहत  बढ़  एक  छोटी  तन्ख्वाह  पाने  वाले  में  शौर  एक

 गई  हैं  कयों  कि  उन
 की  इनकम  का  ज्यादातर  बड़ी  तन्ख्वा  पाने  वाले  में  २००  गुन  का  HF

 हिस्सा  जो  लाइफ  की  जरूरतें  हैं  उन्हीं  में  खच  निकाल  कर  जो  हमारे  वाइसराय  थ  उनको

 al  नाता ह Q  श्र  वह वह  बहुत  मंहगी  हो  गई  हैं  दिखलाया  था  ॥  इससे  वाइसराय  को  बड़ा

 इसलिये  उनको  ज्यादा  नुकसान  होता  है  |  ।  लेकिन  यह  फके  प्रभी  तक  हूं
 ।

 र  जो  हमारे  ta  में  न्यूक  ह
 इसका  मतलब  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  ह  |

 था  टीचसें
 हमनें

 देखा है  कि  जो  ठिएर्  ८मारे  इसी  वजहे  से  लोग  कहते  हूं  कि  हमारा  स्वराज्य

 स्वराज्य  खाली  कोसली  यह  देखन
 बच्चों  के  गुरु  उन  गुरूजनों  को  जो  तनख्वाह

 मिलती  व  चपरासियों  की  तनख्वाह  से  माता  हे  कि  उसमें  कोई  भी  बदला  बदली

 र  उनको  aR  पोश  भी  रहना  नहीं  है  ।  हमारे  लेबर  मिनिस्टर  Fed भी  कम  ह

 अरार  नह  टीचर  ह  तो  उतकों  हूं  कि  जो  लोर्गट  सैलरी  जो पड़ता  है  |

 पढ़ना  भी  पड़ता  अखबार  भी  पढ़ना  पड़ता  लोर्गट  इनकम  होगी  वहू  १  रु०  २.  भा ०

 है  कौर  जिनका  ऐसा  हाल है  एसे  आदमियों  रहेगी  ।  उसके  लिये  भी  कहते  हूं  किं  वह  देहात

 से
 राज  वोलेंटरि  केट  न  करायें  तो  array  में  नहीं  हो  सकती  ।  में  कना  हूं

 कि

 मेहर  नी  है  अगर  हमारे  प्रथम  मिनिस्टर  कम  से  कम  इनकम १  रु०  २  का
 श

 होनी

 साहू  art  प्रेजिडेंट  «मारे  स्पीकर  चाहिये  1
 '

 कम  से  कम  इनकम  एक  झ्रादमी

 साहेब  कहत  कि  एक  कन्स।लिंडेटेड  बिल  रात  की  yoo  रुपया  महीने  में  होनी  चाहिये  |

 चाहिये  जिस  में  इन  वी०  भाई  पीज०  की  इसके  साथ  जो  बड़ी  से  बड़ी  इनकम  हो  वह

 सैलेरी  को  देखा  जाय  कौर  कम  fara  जाय  ¥.0 O06  रुपय  तक  होनी  वाहिद  ।  हमारे  qiq-

 तो  इसका  जनता  के  ऊपर  बड़ा  असर  पड़ता  |  सेज  के  आदमी  कहते  हैं  कि  देखो  डाक्टरों  को

 अगर  कांग्रेस  अपने  हित  को  भी  देखती  उनको  कितनी  फीस  मिलती  वकीलों  को

 झर  ऐसा  करती  तो  इसका  बाहर
 के  आदमियों  कितनी  फीस  मिलती  हूँ  ate

 पर  इतना  असर  होता  कि  यह  जो  फिजूल  प्रोपेन  लिबास  को  कितनी  armed  होती  ह  ।

 गन्ना  कांग्रेस  को  बढ़ाने  के  वास्ते  हो  रदा  कहता  हं  कि  जब  ६म  पब्लिक  सर्विसेज  को

 उसकी  भी  ज़रूरत  न  पड़ती  ।  आदमी  कटते  sit  अपने  लीडरों  को  रेगलेट  कर  देंगे  तो  उन

 कि  यह  लोग  ब्रैवो  ऐसे  भले  आदमी  हैं  कि  लोगों  को  भी  रेगलेट  कर  ने  में  दड़ी  आसानी

 बहुत  छोटी  तन्ख्वाह  लेते  हूँ  ।
 होगी  ।  वह  लोग  हमारी  ही  मिसाल  लेकर

 में  कहना  चाहता  हूं  कि  यहां  पर  यह  बात  के  अपनी  फीस  बढ़ाते  वकील  बढ़ाते

 भी  है  कि  छोटी  तन्ख्वाह  वालों  या  मजदूरों  डाक्टर  बढ़ाते  अगर  हम  लोग  यह  करेंगे

 तो  हम  लोग  उन  के  ऊपर  भी  जोर  कौर  द ७५४ म द्र  बड़ी  से  बडी  तन्ख्वाह  वालों  या

 डाल  कर  उनकी  फीस  कौर  उनकी  कमाई  को बड़ी  से  बड़ी  जो  इनकम  है  उसमें  बहुत  फक

 > फ  ।  ऐसा  किसी  में  भी  नहीं  ।  यहं  फर्क
 भी  कम  कर  सकते  |  देना में  किसी  की  भी

 यहां  पर  करब  २००  दफा  पड़  जाता  ह  ॥  कमाई  किसी  आ्रादमी  से  २०  गत  से  ज्यादा  न



 २९०१  २३  अप्रैल  १९५४  परित्याग  ३९०२
 स्वेच्छा पू वंक  वेतन

 संगोपन  विधेयक

 हो  अगर  एक  मादनी  को  एक  रुपया  होगी  ।  समाज  में  प्रत्येक  सदस्य  के  लिये

 मिलता  है  तो  उसके  भाई  जो  उतना  ही  दिष्टाचार  होता  सामाजिक  परम्परा  होतीं

 काम  शायद  वहू  काम  क  रता  है  प्र  दूसरों  के  ay  कार्यों  के  भ्रनुकरण  कीं

 वह  मजदूरी  से  ज्यादा  arr  बीस  इच्छा  एवं  वृत्ति  होती  है
 |

 at  तक  इससे  नहीं  मिलना
 श्री  ट्रेक  चन्द  ने  कहा  कि  कुछ  व्यक्ति

 चाहिये  ।  में  समझता हूं  fe  इससे  ज्यादा  पारिवारिक  परिस्थितियों के  कारण

 हमको  कभी  नहीं  जाना  चाहिये  !  साथ  में
 ada में  कटौती  कराने  की  ददा  में  नहीं  हैं

 ag  भी
 में  कह  सकता  हूं  कि  श्राप करें  चाहे  झर  यह  उन  पर  एक  प्रकार  की  श्रनिधारय॑ता

 न  यहाँ  सक  म्स्टान्सेज  ऐसे  होंगे  कि  श्रमिकों

 झख  मार  कर  करना  भ्र
 ही  होगी  ।  यह  उनकी  अपनी  अनुमति  हूँ  ॥

 अहिस्ता  झख  मार  आप  लोग  ऐसा  करते  ara  कृपा लानी  ने  श्रीलंका  बातें  कहीं

 भीं  जाते  हैं  ag  जो  wteerda  आज  बैसे  तो  जी  सदा  ठीक  बालें  कहते

 कल  करार  दिये  जाते  हैं  जिसमें  श्राप  को  भी  हैँ  लेकिन  हम  जिस  विषय  के  सम्बन्ध  में  चर्चा

 फायदा  न  मिले  श्र  देश  को  भी  फायदा न  कर  रहे  हैं  वहां
 झरा चा यें  जी  के

 aerate  विचार

 मिले
 तो

 यह  कोई  अच्छी  बात  नहीं  है  ।  सही  नहीं  है  ।

 यह  जो  टूटा  फंडा  बिल  आपने  रखा
 श्री  साधन  गुप्त  ने  पश्चिमी  बंगाल  के

 वह  ठीक  हैं  ।  उसमें  जैसा  मेरे  पाई  ने  उपमंत्री द्वारा  प्यार  वेतन  में  से  Yoo

 कि  कोई  एक  स्लैब  से  दूसरे  स्लैब  रु०  छोड़ने  की  बात  का  उल्लेख  किया  ।  +

 में  प्रौढ़  डिक्लेयर कर  द  कि  मेंने  २,०८०  नहीं  समझता  fe  उनका  का

 रुपया  दे  दिया  जब  कि  दिया  खाली  २००  मंतव्य  मासिक  वेतन  से  था  या  अथवा  वेतन

 Fo ?  यह  हो  सकता  ह  लेकिन  इसकी  दवा
 कीं  पूर्ण  रकम  से  था

 ।
 जहां  तक  मुझे

 कैसे  ही  सकती  है  ऐसे  आदमी  दिखलाते  कारी  हैं  बंगाल  में  मंत्री  का  वेतन  १,०००

 हैं  कि  हम  लोग  तो  बहुत  उदार  दिल  के  रु०  प्रवाह  उससे  भी  कम  है  |

 लेकिन  aa  की  जाती हैं  तो  मालूम
 जहां  तक  श्री  नम्बियार  श्री  बसु

 होता  है  कि  वह  लोग  बहुत  तंग  दिल  के  grad

 ह  २००  रु०  देते  हें  शर  हूँ
 के  विचारों का  सम्बन्ध  हैं  मेरा  विचार  ह  कि

 में  उन्हें  ई ०  To  एस०  पदाधिकारियों
 to  स०  |

 ब्यान  att  स्तर  से  परिचित  करा दूं
 ।

 a.  मुझे  इतना  ही  कहना  दूँ  में  उनकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कराई

 श्री  go  ato  गुहा
 :

 श्रीमान् मुझे  यह  सी ०  एस०  पदाधिकारियों  के  लियें  निर्धारित

 ara  नहीं  थी  कि  प्रस्तुत  विधेयक  पर  इतनी
 वेतन  बहुत  अधिक  है  पर  हमारे  देशवासियों

 लम्बी  चर्चा  होगी  ।  इस  विधेयक कीं  आड़  के  सामान्य स्तर  से  उसका  कोई  मेल  नहीं  है  ।

 में  सामाजिक  कौर  प्राचीन  विषयों  पर  चर्चा  लेकिन मेरा  विश्वास  उन्हें यह  मालूम

 करने  की  aft  नम्बियार  झर  श्री  बसु  की  बात  नहीं  है  कि  भारतीय  प्रशासन  सेवा  में  वर्तमान

 तो  में  समझ  गया  हूं  लेकिन  श्री  शर्मा की  कुछ
 में  जो  व्यक्ति  लिये  गये  हू  उनका  वेतन  बहुत

 कम  है  ।  उनका  वेतन  ३४५०  रु० से  2,500
 बातें सुन  कर  मुझे  बड़ा  झा इच यं द्वारा  |

 उनका

 विचार  है  कि  प्रस्तुत  विधेयक  अथवा  व्यवस्था  रु०  निश्चित  किया  गया है  ।  साधारण

 वेतन  में  कटौती  कराने  के  झनिच्छक  व्यक्तियों  में  यह  उनका  अधिकतम  वेतन  है  ।  यदि

 के  लिये  भ्र निवार्य  रूप  से  लादीं  गई  कार्यवाही  ag  किसी  विशेष  संवर्ग  में  ले  लिये  गये  तो

 113  PSD
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 (Hae  विमुक्ति )
 विधेयक

 संशोधन  विधेयक

 [at  to  सी०  गृह

 उनको  वेतन  3,000  रु०  तक  बढ़  जायगा  १  तथा २  विधेयक  जोड़

 भ्र  राई ०  सी ०  एस०  से  सम्बन्धित  केन्द्रीय  दिये गय  1

 सरकार  के  सचिवों  की  भांति  उन्हें  ४,०००  रु०  नियम नाम  तथा  अष्ट CTI  aa  विधेयक  म

 वेतन  नहीं  मिलेगा  ।  फिर  उनके  वेतन  पर  जोड़  दिये  गये
 ।

 कर  लगता  ।  इस  तरह  ६९७  रु०

 श्री
 ए०  सो  गहरा  में  प्रस्ताव करता  हूं

 कर  के  कैट  कर  केवल  २,३००  रु०  |

 म  यह  भी  कह  दे  कि  टेक्निकल पदों  केਂ  लिये
 पास  किया  जाये

 लोकਂ  सेवा  अयोग  are  दिये  जाने  वाले  वेतन

 पर  समुचित  व्यक्ति  नहीं  ह  और दोतीन
 दो

 तीन  श्री  नम्बियार  :  गत  कुछेक  वर्षों  में  इससे

 कितनी  धन  राशि  बचाई  जा  सकी  हे बार  विज्ञापन  निकालने पड़ते  हे  ।  इस  पर

 भी  वह  नहीं  आते हें  क्योंकि निजी  व्यवसाय  श्री ए०  सी  ०  कहा  मेरे  पास  यह  क

 अथवा  निजी  धन्धों  में  उन्हें  अ्रधिकਂ  लाभ  नहीं हूं  ।

 दीख  पड़ता  हैं  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  qt  यह ह  कि

 किसी  भी  सदस्य  ने  विधेयक का  विरोध

 नहीं  किया  हैं  ्र  मुझे  म्रादा ह  fH  वह  पारित
 विधेयक  पास  किया  जाये  |

 कर  दिया  जायगा |  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  सरकारी उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  ह  कि

 स्वेच्छापुवेंक  वेतन  परित्याग  सदस्यों  केਂ  विधेयकों को  लेते  हे  ।

 प्रीमियम
 बनारस  हिन्द  fara  विद्यालय

 ReXo  में  संशोधन  करने  वाले  fag

 ta  पर  विचार  किया  जाये  |  (aaa)  विधेयक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।  १७  का

 श्री  रघुनाथ  fag खंडों  के  सम्बन्ध  में  कोई  संशोधन  नहीं

 म  नाम  तथा  अधिनियमन सूत्र  के  समेत
 म  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 सभी  खंडों  को  मतदान  के  लिय  प्रस्तुत  करूंगा  ।  हिन्द  विशव

 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  में  जानना  चाहता  १९१४  में  भ्रग्रतर संधो सीधे

 धन  करने  वाले  विधेयक को  पुर हूं  कि  यदि  संसद्  सदस्य  वेतन
 प्राप्त  किया

 करेंगे  तो  उन्हें  यह  रियायत  क्यों  न  मिलेगी ?
 स्थापित करने  की  श्रीमती  दी

 जाय  ।''
 श्री ए०  सी ०  कहा  इस  समय  वह  दैनिक

 भत्ता  प्राप्त  कर  रहे  हें  तथा  इस  पर  उन्हें  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ञ्  तथा  स्वीकृत  हु  |

 राय  कर  नहीं  लगता  है  ।  परन्तु यह  बात  स्पष्ट  श्री  रघुनाथ सिह  में  विधेयक को  पुर

 हैकि  ससंद  सदस्यों  के  जब  कभी  भी  स्थापित करता  हुं  ।

 ag  निश्चित  fea  केन्द्रीय  विधान  *
 उपाध्यक्ष  महोदय  श्रਂ  एस०  ato

 मंडल  के  एक  अधिनियम  अंतगर्त  निश्चित
 रामास्वामी  यहां  नही ह

 ।  श्रीमती  मणिबेन

 किये  वह  ही  इस  अधि
 पटल |

 नियम  के  उपबन्धों  के  अंतगर्त  त्र  जायेंगे  |  ee पक  नाथा
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 दमन  विधेयक

 अनैतिक  पण्य  तथा
 वेश्या गृह  में  यह  खबर  भराई  है  कि  यह  काम  वहां  पर  इतने

 जोरों  से  चल  रहा  है  कि  वहां  की  स्टेंट  भ्रसेम्बली दमन  विधेयक

 इसको  रोकने  लिये  सरकार  को  जितनी
 श्रीमती  मणिबेन  पटेल  :

 में  प्रस्ताव करत  हूं  कि  :
 अधिकार  सत्ता  चाहिये  वह  देने  के  लिये  राज़ी

 हो  गई  है  ate  विधान  के  अनुसार  भी  में
 के  अनैतिक  पण्य  तथा

 पति  हूं  कि  हमको  इस  तरह  का  अधिकारपूर्ण
 वेश्यालय  दमन  से  सम्बन्धित  विधि

 क़ानून  बनाने  में  कोई  भ्रड़चन  प्रौढ़  संकोच
 का  उपबन्ध  तथा  एकीकरण  करने

 नहीं  होना  चाहिये  ।  में  ata  करती हूं
 वाले  विधेयक  पर  विचार  frat

 जाये  1"  far  सरकार  पर  ध्यान  देगी  दौर  हमारा

 यह  बिल  है  उसको  जल्द  से  जल्द
 श्रीमती  मणिबेन  उपाध्यक्ष

 यह  बिल  ऐसा  है  कि  जिसमें  कोई  ज्यादा  कहने
 कार  करेगी  क्योंकि  में  समझती  हूं

 कि
 क़ानून

 बनाने  से  हमको  लाभ  ही  इसलिये में  यह
 की  जरूरत  नहीं  है  ।  इसकीਂ  आ्रावंश्यकंता  में

 बिल  आपके  सामने  पेश  करती  हूं
 मांनर्त/ हूं कि सब लोग हूं  कि  सब  लोग  महसूस  करते  कछ

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  ऊपर  उल्लिखित स्टेटों में  इस  सम्बन्ध  में  sta  मौजूद  भीं

 परन्तु  यह  उचित  होगा  कि  सारे  देश  भर  प्रस्ताव  सदन  के  समक्ष  रखा  गया
 ।.

 के  लिये  wart  एक  सेंट्रल  लेजिसलेशन हो  श्रीमती  जयश्री

 देश  के  लिये  एक  यूनिकोड  क़ानून  हो  जाय
 श्रीमान् में श्रीमती में  श्रीमती  मणिबेन  पटेल  द्वारा  प्रस्तुत

 तो  इस  पर  परमल  करने  में  भी  काफ़ी  भ्रासानी  किये  गये  विधेयक  का  समर्थन  करती

 होगी  |  हम  जानते  हें  शर  हमने  अक्सर  देखा
 हमें  मालूम  हैँ  कि  विद्या  वृत्ति  तथा

 है  कि  लोगों  ने  इस  प्रकार  का  के  धन्धा  बना  तिक  पण्य  के  दमन  के  सम्बन्ध  में  REM  में

 रखा  है  कि  वह  बेचारी  लड़कियों  को  उठा  कर  लेक  सक्सेस  में  जो  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  झ्र भि समय

 ले  जाते  हैं  परौ  उनको  में  ले  जा  कर  gar है
 भारत  उसका  एक  हस्ताक्षर कर्ता है

 ।

 पेसा  बनाते  है  ।  इसलिये  भ्रमर  इस  प्रकार  का  इस  अभिसमय  का  अनुमोदन  करने  के  लिये

 एक  क़ानून  बन  जाये  तो  हमारे  देश  समाज  जुलाई  ,  REY?  में  सदन  में  सरकार की  कौर

 में  जो  are  एक  नैतिक  श्रध:पतन हो  रहा  है  से
 एक  संकल्प  पेश  हु  था  तथा  हमें  पंचवर्षीय

 उसको  रोकने  में  हम  साथ  हो  सकते  हें  ।  योजना से  पता  चलता  है  कि  इस  संकल्प  का

 पार्टीशन  के  बाद  तो  ये  बुराई  भी  काफी  सरकार  ने  pata किया  हैं  ।  इस

 बढ़  गई  क्योंकि  काफीं  लोग  बेचारे  भ्र पने
 समय  का  भ्रनुच्छेद  १  तथा  २  जहां  अनैतिक

 घरों  से  निकाले  ्य  हें  कौर  उनके  रहने  का  पण्य  तथा  वेश्यावृत्ति  में  संलग्न  अथव  किसी

 कोई  ठीक  प्रबन्ध  न  होने  के  कारण  माता  एकਂ  तरह  भी  सम्बन्धित  व्यक्तियों के  दंड  का

 जगह  बसीं  दूसरी  जगह  है  कौर  पति  उपबन्ध  करतें  हैं  ,  वहाँ  भ्रनुच्छेंद २७  इस

 कही  तीसरी  जगह  पर  रह  रहा  है  |  इसके  ग्र लावा  सम्बन्ध में  हस्ताक्षर कर्ता  देशों  द्वारा  आ्रावइ्यक

 लोगों  की  alae  हालत  भी  बिगड़ी  क़ानून  पास  करने  की  भी  जिम्मेदारी  देता  है  ।

 हुई  इस  कारण  कई  लोगों  ने  इसका  भीं  बात  के  झ्राधार पर  विशेषकर

 फ़ायदा  उठाया  है  और  बंगाल  प्रान्त  में  कलकते  महिला  सदस्यों  सोचा  कि  यदि  हम  यह

 में  तो  ग्राम  यह  भी  देखने  में  पाया है  कि  वहां  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे  तो  इस  मामले  में

 पर  समाज  क्लिनिक्स  का  धंधा  लोगों  ने  कर  कार  के  हाथ  श्र  भी  मजबूत  हो  जायेंगे  ।

 रखा  अभी  भ्रप्रैल  के  महीने  के  tet  रिव्यू  हमें पता  चला  है  कि  सरकार  भी  इस  सम्बन्ध
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 में  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  ह  तथा  गिरोहों  की  गति  विधियों  को  ध्यान  में  रखते

 हुये तथा  राज्य  सरकारों द्वारा  पास  किये उन्होंने  राज्य  सरकारों  से  राय  पूछी हू  ।

 कुछ  राज्यों  में  इस  सम्बन्ध  में  क़ानून  तो  पहले  कानूनों  की  बूटियों  को  ध्यान  में  रखते

 ही  मौजूद है  ।  परन्तु  अंतर्राज्य  गिरोहों  की  हुये  यह  श्रावक है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 अखिल  भारतीय  आधार  पर  एक  कानन  बनाये करतूतों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  यह

 है ंकि  केन्द्रीय  सरकार  क़ानून  बनावे  जो  तथा  उसकी  कार्यान्विति को  सुनिश्चित  करे  ।

 कि  सभी  राज्यों पर  लागू  हो
 उन्होंने इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रश्नावली of

 नैतिक तथा  सामाजिक  स्वच्छता से
 चालित  भी  की  थी  तथा  राज्य  सरकारों

 संबन्धित  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  fe  इस  काम
 ने  उस  प्रश्नावली का  उत्तर  भी  दिया  है

 इस  प्रश्नावली  तथा  उप पत्तियों  के झा धार  पर
 में  विभिन्न  राज्यों  को  कुछ  क्वानून  मुश्किलें

 भी  पेश  wes  ।  उन्होंने एक
 में सरकार  से  aT  करूं  मी  किਂ  वह  इस

 नियम  का  प्रारूप  तैयार  करके  इसे  सरकार  के  मैं  कार्यवाही  करे  तथा  विभिन्न  राज्य  सरकारें

 से  यह  पता  लगाने  की  कोशिश  करे  कि  इस
 परास  भेज  fer  किन्तु  सरकार ने  दस  पर

 कोई  कार्यवाही  नहीं
 की

 हूँ
 ।  इस  रिपोर्ट  में

 अधिनियम  का
 काय

 संचालन  कसे  हो  रहा  है

 कथू  इसके  प्रवर्तन में  कठिनाइयां  क्या  हें
 कहा  गया  है  fe  नगर-विधि  तथा  राज्य

 विधि  इस  मामले  में  परस्पर  विरोधी  क्योंकि  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुसे  में

 नगर  विधि  के  प्रस्तुत  इनको  नगर  की  आबादी  सरकार  से  प्रार्थना  करूंगी  कि  वह  उन  aia

 को  पुरःस्थापित  के  लिये  कोई  व्यवस्था
 से  अलग  रखा  जा  सकता  ह  तथा  कश याग हों  को

 चलने  दिया  जा  सकता  हे  ।  करे  जिनका  fe  sare  किया  गया  है  ।  हमारे

 देश  में  इसके  लिये  काफी  सदन  नही  है  ।  इस
 वेश्या गुह ों  को  मान्यता  प्रदान  करने  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  को  उन  प्राइवट  पंस्थाश्ों
 विषय  पर  लीग  श्राफ  नेशनल  ने  283.0  में

 की  सहायता  करनी  चाहिये  जो  कि  इस  दिशा
 विचार  किया  था  तथा  इसकी  राय  यह  थी  कि

 में  पहले  से  ही  कुछ  काम  कर  रही  हैं
 ।

 मुझे
 यद्यपि  यह  देशों  का  एक  अन्दरूनी  मामला

 फिर  भी  इससे  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  भ्रनतिक  पण्य  पर
 बताया  गया  है  कि  बम्बई  में  बहुत  से  महिला

 उद्धार
 सदन  ह  परन्तु  इसके

 साथ
 ही  मुझे  यह  भी

 बरा  प्रभाव  पड़ता  क्योंकि  fara  के  किसी
 बताया  गया  कि  वहां  लगभग  ६०००  त्रदयाग हूं

 भाग  में  इसे  मान्यता  प्रदान  करने  से  इसे  कहीं

 न  कहीं  ठिकाना  मिल  ही  जाता  हूँ  ॥
 @  |  उद्धार  की  गई  लड़कियों  के  लिये  हमारे

 पास  सदन  होने  चाहिये ं।
 १  | ० है  पू०

 देश  में  कुछ॑  विधवा-सैदन  तथा

 इससे  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाती  है  कि
 संदन  ऐसे  भी  हे  जो  किਂ  जनतिक  पण्य में

 गह  किस  तरह  से  स्त्रियों  के  भ्रन्तर्राष्ट्रीय पण्य  यता  दे  देते  हें  ।  एसे  सदनों  पर  निगरानी

 को  प्रोत्साहन  देते  हे  तथा  इसका  सबसे  afar  रखने  की  श्रावस्यकता हैं  ।  म  सरकार से

 प्रभावी  इलाज  यह  बताया  गया  हैे  कि  प्रार्थना  करूँगी  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 अथवा  मान्यता  प्राप्तਂ  वेद्यागहों  को  विधान  पास  करे  जिससे  कि  यह  we  सदन

 बन्द  किया जाय
 ga  व्यभिचार  में  सहायता  न  देने  पायें  ।

 EVR  में  दिल्ली  में  महिलायें  कीं का  एक  मेरे  विचार  में  केवल  तीन  तरीकों  से  इस

 सभा  में  यह  मांग  की  गई  थी  कि  —_—  बुराई  का  दमन  किया  जा  सकता  है  जो  कि
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 याहू  (१)  कानूनी  को  समाप्त  करने  में  सफल  हो  सका  ह  ।  हम

 (२)  कानून  को  लागू  करने  के  भी  ऐसा  कर  सकते  हूं  ।

 लिये  उचित  शासकीय व्यवस्था  तथाਂ  (३)  उपाध्यक्ष  महोदय  :  लोक मत  जानने

 ज्ञानोहीपित  लोकमत  जो  कि  अपनी  जिम्मे
 के  निमित्त  इस  विधेयक को  परिचालित

 दारियों  को  समझता  हो  ।  करने  के  सम्बन्ध में  श्री  वल्लाथरास तथा  श्री

 वर्तमान  दुदंशा  के  लिये  हमारे  समाज  में
 डी०  सी०  शर्मा  के  दो  संशोधन हें  ।  में  इनकी

 ओर  निर्देश न  कर  वह  अपने  संशोधन
 स्त्रियों  का  वर्तमान  दर्जा  भी  जिम्मेदार  हू  ।

 जब  तक  किਂ  हम  उनका  दर्जा  न  बढ़ावें जब  तक  प्रस्तुत कर  सकते  हूं  ।
 a

 यह  बुराई  टूर  नहीं  हो  सकती  हू
 ।  स्त्रियां  श्री  बल्लाथरास  में

 गरीबी  के  कारण  वेश्यावृत्ति धारण  करने  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 के  लिये  मजबूर  हो  जाती  हैं
 ।  पहले  तो  विधेयक को  ३१  अगस्त  aay

 तक  लोक  मत  जानने  के  लिये  परिचालित  किया विधवाओं  को  संयुक्त  परिवारों  में  प्रश्रय

 मिलता था  ।  अब  वह  संयुक्त  परिवार
 भी  जीये  ।'

 टूट  रहे  ह  स्त्रियों  की  हालत  सुधारने  के  लिये  श्री  Sto  ato  दामाँ

 इसे  सदन  के  समक्ष  कुछ  विधान  ह  ।  सभी
 में  प्रस्ताव करता  हूँ  किं

 भाइयों से  अपील  करती  हूँ  कि  वहू  उन्हें पास

 करवाने में  अपना  सहयोंग  दें  ।
 विधेयक को  २९  aa¥

 तक  लोक  मत  जानने  के  लिये  परिचालित
 वेश्यावृति में  विधि  का  कारण  बड़े  बड़े

 किया  जाये  ी

 नगरों  का  बढ़  जाना  भी  ह  ।  बम्बई  जैसे

 नगर  में  बहुत  से  लोग  काम  काज  के  लिये  उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय के  प्रति

 देहात से  ard  वह  wat  परिवार देहात  सरकार  का  रवैया  है
 ?

 में ही  छोड़  कराते  ह  प्रौढ़  शहरों  में  फिर  वेश्याओं  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती

 की  शरण  लेते  बड़े  बड़े  कारखानों में  जो
 क्या  आप  वादविवाद  समाप्त  तो  नहीं  कर  रहे

 स्त्रियां  काम  करती  ह  वह  भी  इस  तरह  कॉ  a
 ?

 जीवन  बिताती  हें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  बिल्कुल  नहीं
 ।

 और  भी  एक  बात  कभी कभी  स्त्रियां

 गह  काय  उपमंत्री
 :

 बड़े  बड़े  रेलवे  स्टेशनों  पर  पहुंच  जाती  हें  तथा

 उन्हें  मालम  नहीं  होता  ह  कि  उन्हें  कहां  जाना
 सदन  को  यह  सूचित  करते हुये  प्रसन्नता  होती

 है  कि  भारत  सरकार  इस  विधेयक  के  सिद्धान्तों ह  ।  बिचवई  लोग  इनकी  अनजानी  से  फायदा

 उठाने  का  प्रयत्न करते  में  निवेदन  करना
 से  सहानुभूति रखती  हे  ।  उसे  विदित हे  कि

 हु  कि  बड़े  बड़े  स्टेशनों  पर  तथा  मेलों
 यह  विधेयक  जिस  बुराई  को  नष्ट  करना  चाहता

 वह  बहुत  बड़ी  बुराई
 दिल्ली

 में  और
 तथा  धार्मिक  उत्सवों  पर  इनकी  सहायता  के

 अन्य  स्थानों  में  मेंने  देखा  है  कि  अपरिपक्व
 लिये  महिला  पथ  प्रशंसक  नियुक्त  किये  जानें

 चाहियें |
 आयु  वाली  age  सी  लड़कियां  पड़ोसी  fret

 पहाड़ी  ज़िलों  से  फुसला  कर  यहां
 यदि  सरकार  इन  सभी  कारणों  पर  ध्यान

 देगी तो  मुझे  आशा &  कि  ह

 लाई  जाती  हं  और  उनको  लज्जा पूर्ण  जीवन

 हम  इस  बुराई  को  बिताने के  लिये  लाचार
 किया  जाता  दू  ॥

 खत्म  कर  सकेंगे  ।  सोवियत  रूस  इस  बरई  सदन  को  याद  भी  विदित  g  कि  कछ
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 महीने  पहले  भारत  सरकार  ने  दिल्ली  राज्य  के  अधीन  भारत  सरकार  ऐसे  समझौतों  या

 के  सहयोग  से  इन  बदनाम  मकानों  की  तलाशी
 अभिसमयों के  प्रवर्तन  के  fea  विधि  बना

 लेकर  बहुत  सी  लड़कियों  को  निकाला  था
 ।  सकती  जिसमें  उसने  भाग  लिया  हो  ।  प्रारूप

 और  उनमें  से  बहुतों  को  तथाकथित निर्धन  विधेयक  के  साथ  भेजे  गये  इस  विवरण  पत्र

 के  बाद  हमें  कुछ  राज्यों  से  उत्तर  मिले  और गृहों  में  रखा  गया  है  और  उनके  नैतिक  पुनर्वास

 के  लिये  पुरी  व्यवस्था की  जा  रही
 भारत  पश्चिमी  मध्य

 सरकार  अन्य  लड़कियों  को  निकालने  के  लिये  मद्रास  और  पंजाब  आदि  राज्यों  से  अभी  उत्तर

 भी  यथासंभव  प्रयत्न कर  रही  जिससे  की  प्रतीक्षा  अब
 तक

 इस
 प्रस्ताव  पर  इन

 यदि  इस  अमानुषिक  अपराध  का  समूल  उच्छेद  राज्यों  की  प्रतिक्रिया  का  पता  नहीं  चला

 न  हो  तो  उसे  नियंत्रित  तो  किया  ही  जा  सरकार  को
 प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी

 ।

 सक े।  पर  फिर  भी*  सरकार  ने  प्रयोगात्मक

 निर्णय लिया  हे  ।  अन्य  राज्यों से  सरकार
 जहां  तक  प्रस्तुत  विधेयक  का  सम्बन्ध

 सरकार  इस  दिशा  में  बहुत  से  पग  उठा  रही  को  मिलने  वाले  भारी  समर्थन  की  दुष्टि
 में

 गत  वर्ष  भारतीय  नैतिक  तथा  सामाजिक  यह  आशा  हे  कि  ये  राज्य  भी  सहमत  हो

 स्वास्थ्य संघ  ने  सरकार के  विचारो  एक
 और  केन्द्रीय  सरकार  को  विभिन्न  विषयों  को

 ~
 आदर्श  विधेयक  की  प्रति  भेजी  थी  ।  उसम  निपटाने  वाला  एक  ऐसा  केन्द्रीय  विधान  बनाने

 बहुत से  अत्यंत  सुन्दर  सिद्धान्त रखे  गये  हैं  ।  जो  विधि  के  सम्यक  परिवर्तन  के  लिये

 आवश्यक हो इस  संघ  से  यह  अभ्यावेदन  प्राप्त  करने

 के  बाद  तुरन्त  ही  हमने  उस  पर  विचार  किया  हमारे  पास  एक  विधायक  जो

 arc  हमें  पता  चला  कि  यद्यपि  यह  राज्य  का  विषय  साथ  रखा  गया  है  |  एक  अन्य  विधेयक भी

 हैं  तथापि  इस  सम्बन्ध  में  एक
 एकरूप  विधि

 जो  दूसरे सदन  में  श्रीमती  सीता  परमानन्द

 बनाना  अच्छा  पर  वह  राज्य  सरकारों  द्वारा रखा  गया  और  वह  भी  इसी  प्रकार

 से  परामर्श  करने  के  बाद  ही  संभव  हो  सकेगा  ।  का  ये  दोनों  विधेयक  निजी  सदस्यों  के

 बहुत  सी  महिला  सदस्यों  ने  मेरे  पास  विधेयक  कुछ  आपत्तियों  और

 आकर  इस  विषय  पर  मुझे  अपने  अभ्यावेदन  नाइयों  को  ध्यान  में  रखना  पड़ेगा  ।

 दिये  ।  तरबतर  सकार ने  कार्यवाही  की
 पहले  तो  यह  संसद्  केवल  अनुच्छेद  २५३

 और  कई  बातों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों
 के  अधीन  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिसमय  के  प्रवर्तन

 को  लिखा कि  क्या  विद्यमान  विधान  पर्याप्त
 के  लिये  विधान  बना  सकती  पर  इन  दोनों

 है  अथवा  वे  इस  सम्बन्ध  में  एक  विशद  अखिल  विधेयकों  में  कुछ  ऐसे  उपबन्ध  जो
 भारतीय  विधान पसन्द  करेंगी  ।  उनसे यह

 राष्ट्रीय  अभिसमय  के  निबंधनों का  उल्लंघन
 भी  कहा  गया  कि  भारत  सरकार

 मानव-पवन

 तथा  वेश्यावृति  के  लिये  दूसरों  के  शोषण  को
 कर  जाते  वे  आवश्यक  परन्तु  अनुच्छेद

 २५३ at  दृष्टि में  उनको  वैसा  नहीं  माना
 रोकने  से  सम्बन्धित  अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय

 जा  सकता  |

 की  समर्थक  रही  हैं  और  बाद  में  १९५२  में

 उसने  ऐसे  एक  अभिसमय पर  हस्ताक्षर भी  जहां  तक  इन  दो  विधेयकों का  सम्बन्ध

 कुछ  वित्तीय आलेपन  भी  हैं  ।  दोनों ही किये हैं  तथा  उसके  द्वारा  उसका पुष्टीकरण

 भी
 किया

 जा

 चुका
 अनुच्छेद  २५३  विधेयकों  में  बताया गया  हैं  कि  एक  शरणागार
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 श्री  दातार  :  में  ठीक  ठीक  कह  नहीं  सकता स्थापित  किया  कुछ  कार्यवाहियों को

 दंत्य  माना  जाये  और  इस  प्रकार  के  तथा  अन्य  कि  विचार  कब  तक  प्राप्त  पर  जहां

 अपराधों  की  जांच  के  लिये  न्यायाधिकरण  तक  इस  विषय का  wet सरकार  बड़ी

 बनाया  जायें  ।  इन  सभी  उपबन्धों के  लिये  तेज़ी  से  काम  कर  रही  है  ।  पर  हमें  राज्यों

 अनुच्छेद  ११७३)  के  अधीन  राष्ट्रपति की  के  उत्तरों  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  और  अभी

 सिफारिश  नितान्त  आवश्यक  क्योंकि  इसमें  कुछ  बहुत  महत्वपूर्ण राज्यों  ने  उत्तर  नहीं

 वित्तीय  आलेपन  हें  ।  उसमें  बताया  गया  है  दिया है  ।  हम  सदन  के  सामने  एक  एसा

 सकी  विस्तृत  विधेयक  जिसमें  ये  सब  बात

 ली  जायेंगी  जो  माननीय  सदस्य  लेना  चाहते
 विधेयक  के  अधिनियमित किये

 क  #  क  क  *.  क

 जाने  और  श  में  लाये  जाने  पर  भारत
 इस  आश्वासन के  साथ

 की  संचित  निधि  से  व्यय  करना  वह  श्रीमती  कमलेन्दमति  me

 विधेयक  संसद  के  किसी  सदन  द्वारा  तब  तक  गढ़वाल--पश्चिम  व  जिला  टेहरी  गढ़वाल

 पारित  न  किया  जब  तक  कि  ऐसे

 विधेयक  पर  विचार  करने  लिये  उस  सदन

 जिला  बिजनौर  उत्तर  )  :  यदि हम  अन्य  राज्यों

 के  लिये  नहीं  बना  सकते  तो  क्या  हम  भाग

 से  राष्ट्रपति  ने  सिफारिश  न  की  हो  ह  ग  राज्यों  के  लिये  भी  एक  अधिनियम  नहीं

 बना  सकते
 ?

 सदन  के  सामने  जो  विधेयक  उसके

 विषय  में  प्रस्तावक ने  राष्ट्रपति  से  सिफारिश
 श्री  दातार  भाग  ग  राज्यों के

 नहीं  मांगी है  |  जब  तक  ऐसी  सिफारिश  लिये  विधान  बना  सकती  फिर  भी  भले
 न  यह  सदन  wa  विधान  को  पारित

 ही  वैधता  की  दृष्टि  से  आवश्यक  न  पर

 या  अधिनियमित नहीं  कर  सकता  ।
 उन  राज्यों  में  भी  विधान  सभायें  हूं  और  उनसे

 जहां  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिसमय के  भी  परामर्श  कर  लेना  अच्छा  रहेंगा  |  अत

 हम  चाहते  हें  कि  केवल  भाग  ग  राज्यों  के  ही प्रवर्तन का  यह  बात  सरकार द्वारा  ही

 उठाई  जा  सकती  और  जसा  मेंने  सदन  को  विधेयक  न  बल्कि  यदि  सब

 बताया  हैं  सरकार  इस  बुराई  की  विशालता
 राज्य  सहमत  हो  तो  सभी  राज्यों  के

 समेत  पूरे  भारत  के  लिये  एक  विधान  बनायें  । से  और  जहां तक  मानवता के  विरुद्ध इस

 महान  अपराध  का  सम्बन्ध  एक  केन्द्रीय
 इससे  विधि  एकरूप  रहेगी  और  सभी  राज्यों

 विधान  बनाने  की  आवश्यकता से  सुपरिचित  के  लिये  उपयोगी  रहेगी  ।  इस  आश्वासन के

 साथ  म॑  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करूंगा
 al  में  सदन  को  आश्वासन दंगा  कि

 जेसे  ही  अब  तक  अप्राप्त  विचार  प्राप्त
 कि  वह  अपना  विधेयक  वापिस  ले  लें  ।

 हम  उन  सब  विचारों  और  दोनों  सदनों
 के  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :

 समक्ष  रखें  गये  इन  दोनों  विधेयकों  पर  विचार  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  विधेयक

 और  इन  सब  बातों  पर  विचार  करने
 के  कुछ  उपबन्ध  अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय  का

 के  बाद  इस  विषय  के  सभी  पहलूओं  पर  उल्लंघन कर  जाते  हूं  ।  हमारे  पास  उसकी

 विचार  करते  हुये  सरकार  एक  विधेयक  इस
 कोई  प्रति  नहीं

 ।
 अतः  क्या  वह  उदाहरण

 सदन  के  सामने  रखेंगी  ।
 दे  सकेंगे  ये  उपबन्ध  किस  प्रकार  उनके

 द्वारा
 उल्लिखित  अनुच्छेद  २५३ का

 श्री  बी०  एस०  मति  :  इसमें

 कितना समय  च  ?  करते  हें
 ?
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 गह  कार्य  तथ  राज्य  मंत्री  (Sto  कॉटन  मंत्रालय  में  हूं  ।  जहां  तक  सदस्य

 एक  प्रदान  पूछा  गया  था
 कि  सरकार कब  तक  के प्रशन  का  सम्बन्ध  इन  दोनों  ही  विधेयकों

 मया  विधेयक  प्रस्तुत  करेगी  ।  में  भरसक  में  ऐसे  उपबन्ध  हैं  जो  अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय

 कोशिश  करूंगा  कि  अगले  सत्र  में  किसी  समय  का  उल्लंघन
 करते  हें

 ।
 में  उनको  बता  दुंगा

 ।

 पुरःस्थापित कर  दूं  ।  यह  सत्र  लगभग

 समाप्त  है  और  अगला  सत्र  जुलाई  या  अगस्त
 हमें  परामर्श  fear  गया  है  कि  विधेयक

 में  होगा ।  हम  सारे  भारत  के  सभी
 में  कुछ  ऐसे

 उपबन्ध
 होने  उदाहरणतः

 समस्याओं  को  समेटने  वाला  विशय  विधेयक  वेश्यावृति से  जीविका कमाने  वाले  वयस्कों
 को

 सदन  में  रखेंगे  ।  मेरी  समझ  से  इससे  सबकी  दंड  देने  का  और  इस  प्रकार  के

 इच्छाओं  का  समाघान  हो  जायेंगी  ।  हों  से  लड़कियों  की  बचाने  को  उपबन्ध  जो

 समय  हो  या  न  में  इस  बुराई  को  अपनी  पूर्ण  रूप  से  अभिसमय  के  निबन्धों  के  अनुसार

 नहीं  ।  में  वैधानिक  आपत्ति  नहीं  उठा  रहा परंपराओं  के  अनुसार  दूर  करूंगा  और  उसे

 दूर  करके ही  मानूंगी  |  हम  उस  अभिसमय
 क्योंकि  राष्ट्र-हित

 की
 दृष्टि  से

 यह  प्रश्न

 ae  ही  सीमित  रहें  या  उसका  अतिक्रमण  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  हम  एक  विधेयक  प्रस्तुत

 कर  यह  विशेष  महत्व  की  बात  नहीं  करने  के  लिये  उत्सुक  हें  और  हम  विधि  सम्बन्धी

 पंडित  ठाकर  दास
 भागंव

 :  कठिनाइयों और  सूक्ष्म ताओं  पर  निर्भर  नहीं

 रह  सकते  |  इस  विचार  से  कि  भारत  सरकार माननीया  महिला  सदस्य  ने  अभिसमय  के

 बारे  में  पुछा  था  ।  में  यह  हूं  कि  जब  यह
 इस  विषय  पर  विस्तृत  विधान  प्रस्तुत  कर

 विषय  समवर्ती  सूची  में  तब  उनकी  सहमति
 में  प्रस्तावक से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे

 यक  को  वापस  ले  लें  ।
 की  या  वैध  आपत्ति की  क्या  बात  है

 ?  आपको

 सतकंता  were  आदि  पर  व्यय
 माननीय

 करना  पर  इस  विधेयक  के  बनाने  में
 उपाध्यक्ष  यदि

 सदस्य  विधेयक  को  वापस  लेने  के  लिये
 ay  बाधा  क्या  है  ?

 तैयार  हों  तो  विषय  पर  आगे  चर्चा  करने

 श्री  दफ्तर
 :

 हमें  बताया  गया  है  कि  चूंकि  का  कोई  लाभ  नहीं  ॥

 यहं  विधेयक  दांडिक  तथा  जेल  में  डालने

 आदि  का  निर्देश  करता  अतः  यह  सप्तम  श्रीमती  मणिबेन  पटेल  :  अगर  सरकार

 अ  की  द्वितीय  सुची  की  मद
 ४

 के  अधीन
 अगले  सेशन  में  लाने  के  लिये  पक्की  तरह  a

 आता  जो  राज्य  का  विषय  है  ।  हमें  परामर्श
 कहे  तब  तो  में  विदड़ा  कर  सकती हूं  ।  लेकिन

 दिया  गया  है  कि  राज्यों  की  सहमति  से  काम

 करना  ठीक  रहेगा  |
 अगर  अगले  सेशन  में  कहे  कि  हम  को  टाइम

 नहीं  इसलिये  हम  इस  को  नहीं  ले

 पंडित  ठाकर  दास  भागंव
 :

 सभी

 रा धिक्  मामले  समवर्ती  विषय हें  और  आप

 तब
 में

 इस
 को  faa  नहीं

 कर  सकती  |

 afe  माननीय जेल  में  डालने  आदि  का  उपबन्ध  करने  वाली  उपाध्यक्ष  महोदय  :

 विधियां  बना  चुके  यह  किसका  परामर्श  सदस्य  को  कोई  सन्देह  हो
 वो

 वे  इसे  वापस

 ह
 a  ?  a: ड  स्थगित  किया जा  सकता है  और

 श्री  दातार
 :

 यह  कोई  कठिन  बात  नहीं  ।  अगली  बार  वे  इस  की  फिर  पूर्वसूचना  दे

 भारत  सरकार  के  वैध  परामर्शदाता  विधि  सकते हैं  t
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 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  :  क्यां  मैं  इस  कि  इस  महत्वपूर्ण  विषय  की  चर्चा  को  दबाया

 के  लिये  एक  सुझाव  रख  सकता  हूं
 ?

 सूझाव
 जा  रहा है  ।

 we  है  कि  सरकार  यहं  वचन
 दे

 कि
 यदि

 श्री  अलग  राय  ज्ञानती
 वह  अगले  सत्र  में  अपना  विधेयक  न  ला

 गढ़--पूर्व  व  जिला  :  में

 सकी  तो  वह  किसी  सरकारी  कार्यवाही  के  दिन
 यह  कह  रहा  हूं  कि  एक  महिला की  तरफ  से

 इस  को  लेने  देगी  ।
 यह  बिल  आया  और  उस  पर  उन  का  जो

 भाषण  या  जो  यहां  पर  हाउस  का डा०  काट  :  इतना  अविश्वास
 क्यों

 में  ने  यह  निश्चित  आश्वासन  दिया  उस  को  देख  कर  हमारे  मंत्री  महोदय  को

 हैं  कि  इस  विषय  पर  विचार  किया  जायेगा  यह  प्रेरणा  हुई  कि  वह  एक  बड़ा  सा  बिल  इस

 सारे  विषय  पर  थोड़े  दिन  के  बाद  ले  आवें  ।
 और  में  ऐसा  प्रबन्ध  करूंगा  किਂ  अंगले  २  या

 ३  मास  में  सब  आरंभिक  प्रबन्ध हों  इतना  आश्वासन  देने  के  बाद  कोई  कारण

 ज्यों  ही  अगला  संघ  आरंभ  होगा  हम
 प्रतीत नहीं  होता  कि  हमे उन

 की  बातों  का

 एक
 विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे

 ।  चविद्वास  न  करें  ।  हमे  को  यह  नहीं  मान  लेना

 चाहिये  कि  वह  जिस  उद्देश्य  को  पूरा  करना

 थ्री  वी  एस०  मूरती
 :

 हम  सरकार  से  चाहते  हें  इस  बिल  के  उस  उद्देश्य

 यह  आदिवासी  चाहते  हैं  कि  यदि  वे  विधेयक
 को  पूरा  करने  की  भावना  मंत्री  महोदयों  में

 वस्तुत न  करें  तो  इस  विधेयक
 को  प्राथमिकता

 ज़रा  कम  है
 ।

 अगर  ऐसा  होता  तो  वह  इस
 दी  जायेगी |

 मामले  में  जरा  टाल  मटोल  करते  जो  समितियां

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्राथमिकता  गृह-मंत्री  उन  को  प्राप्त  हुई  उन  के

 आधार  पर  उन्हों  ने  कुछ  बातें  आप  के  सामने
 के  हाथ  में  नहीं  है  ।  स्थगित  किये  गये  ऐसे

 की  प्राथमिकता  के  लिये  मत  दान  लेकिन  उन्हों  ने  इस  का  भी  विश्वास

 दिलाया  कि  जुलाई  या  अगस्त  तक  जब  दूसरा लिये  जाने  का  नियम  है  ।

 सेंशन  होगा  तब  एक  काम्प्रहेन्सिव  बिल

 श्री  के०  के०  बसु
 :

 एक  ऐसा
 उपबन्ध  इस  सम्बन्ध  में  आवेगा  ।  ऐसी  अवस्था  में  में

 है  जिस  के  द्वारा  ऐसा  प्रस्ताव  पारित  कर  के  नहीं  समझता  हमें  उन  पर  विश्वास

 fe  दूसरे  अथवा  तीसरे  गैर  सरकारी  नहों  करना  चाहिये  और  इस  बिल  को  स्थगित

 दिन  को  यहं  विधेयक  लाया  हम  इस  करने  की  मांग  स्वयं  अपनी  ओर  से  नहीं

 नियम  का  विलम्बन  कर  सकते  हैं  लोनी  चाहिये  ।  अवश्यमेव  इस  को  स्थगित

 करना  चाहिये  और  यहां  उन  पर  विश्वास
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सभा  पर  निसार

 करना  चाहिये  |

 है  कि  वह  इसे  स्वीकार  करे  अथवा  नहीं

 परन्तु  पहले  स्थगन  के  लिये  औपचारिक  प्रस्ताव  में  कहता  हूं  कि  इस  बिल
 पर  विचार

 होना
 .

 चाहिये
 ।  स्थगित  किया  उस  आदिवासी  को  सामने

 रखते  दुए  जो  कि  मंत्री  महोदय  की  ओर  से

 श्री  डी०  ato  दार्मा : मेरा निवेदन है मेरा  निवेदन  है  fear  गया  हूँ
 कि  जब  सदस्य  इस  चर्चा  में  भाग  लेते  फिर

 मंत्री  को  इस  पर  बोलना  चाहियें  था  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने

 ध्यक्ष  द्वारा  इस  में  हस्तक्षेप  करने  की  क्या  प्रस्ताव  रखा  हैं  ।  कोई  व्यक्ति  इस  का  संशोधन

 आवश्यकता  थी  ।  इस  सेਂ  तो  प्रतीत  होता  है  प्रस्तुत  करे
 ।
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 दर्द  द्ण्ड

 इत्तिफ़ाक़  से  यहां  आ  गये  ऐसे  मेम्बर डा०
 काटजू

 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूँ

 :

 इस  विधेयक  पर  वादविवाद  जो  इस  हाउस  को  शान  को  बट्टा  लगाते

 अगले  सत्र  के  किसी  गेर  उन  का  आना  यहां  बन्द  होना  चाहिये  और

 सरकारी काय  के  दिन  तक  सख्त  से  सख्त  asa  इस  के  लियें  उन  को

 स्थगित  कर  दिया  जाये  ।
 (1  मिलनी  में  इस  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 श्रीमती  सुचेता  कृपालानी :  में
 जानना

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान

 के  लिये  रखा  गया  और  स्वीकृत  हुआ  चाहती  हुं  कि  श्री  अलग  राय  शास्त्री नें  जो

 से  आ  गये  तक  ये  शब्द  अभी  प्रयोग
 श्री के०  के

 ०
 बसु

 :
 जिस  ढंग  से  कार्यवाही  किये  उन  का  क्या  अभिप्राय  है  ।

 को  धकेला  जा  रहा  है  हमें  इस  पर  आपत्ति

 श्री  अलग  राय  अगर
 आप

 आज्ञा
 हैं  ।

 दें  तो  में  अपनी  परिस्थिति साफ़  कर  दूं  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  शान्ति  शान्ति  ।  श्रीमती  सुचेता  जी  को  मेरे  कथन  पर  भ्रम

 में  ने  इसे  धकेला  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य
 हो  गया  है  ।  मेरे  कहने  का  तात्पर्य  fas  ae

 का  कथन  सर्वथा  अनुपयुक्त  है  ।  इस  विषय  था  कि  जो  लोग  पालियामेंटरी  लाइफ़  से

 पर  २०  मिनट  लगाये  गये  हें  और  उन्हें  वाक़िफ़ हैं  और  पहले  से  मेम्बरी करते  रहे  हैं

 संशोधन  प्रस्तुत  करने
 की

 अनुज्ञा  भी  दी
 उन  के  व्यवहार में  और  जो  पहले पहल  यहां

 गई थी  ।  में  उन्हें  अपने  शब्द  वापस  लेने  के  पर  चलेਂ  आये  उन  के  व्यवहार में  अन्तर

 लिये  कहूंगा  |
 होता  हैं  और  उन  को  ट्रेनिंग  लेनी  चाहिये ं।

 अगर  वे  लोग  कुछ  मिसबिहेव करते  हैं  तो
 श्री

 १०
 के०  बसु

 :
 में  ऐसा  ही  करूंगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  ay  दिन  के  लिये

 उन  को  पनिशमेंट  मिलना  चाहिये  ।  इतना

 ही  मेरे  कहने  का  मतलब  है  ।  इस  में  कोई
 सदन  से  बाहर  चले  जायें  ।

 सन्देह नहीं  है  कि  वहू  वोट  से  चन  कर  यहां
 श्री के  ०  के

 ०
 बसु

 :  ऐसा  बहुत  हो  चुका हं  |  पर  आये  हूं  और  चुनाव  में  अपने  विरोधी
 ५  ष्

 श्री  क्  राय  शास्त्री  उपाध्यक्ष  को  हरा  कर  आये  ऐसे  ही  यहां  पर  और  लोग

 श्री  बसु  यहां  से  जाते  समय  ऐसेਂ  भी  चुन  कर  आये  हैं  ।

 अपशब्दों  का  प्रयोग  करते  हुए  गये  हें  कि

 जो  इन  तमाम  बेचैन  के  मेम्बसं  के  लिये  हमारी
 खाद्य  vera  अपमिश्रण  दण्ड  विधेयक

 श्री  झुनझुनवाला  :
 शान  के  बिल्कुल  ख़िलाफ हैं  ।  इस  तरह  का

 जो  टैम्पल  ज़ाहिर  करते  F  उन  के  लिये  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 केट  पनिशमेंट  जो  पार्लियामेंटरी  प्रोसीड्योर  खाद्य  पदार्थों  में  अपमिश्रण  करने

 में  हो  वह  उन  को  दिया  जाना  चाहिये  ।  के  दोषी  पाये  जाने  वाले  व्यक्तियों

 इस  तरह  की  चीज़  को  बर्दाशत  करते  करते  के  दण्ड  का  उपबन्ध  करने

 हम  लोगों  ने  इस  हाउस  की  डिगनिटी  को  वाले  विधेयक  विचार  किया

 रे जाय धक्का  पहुंचाया  है
 ।

 इस  तरह  की  बातें  कह

 कर
 के  जाते  हैं  जो  इस  हाउस  की  उपाध्यक्ष  मेरा  यह  जो  बिल

 शान  के  बिल्कुल  खिलाफ़  हैं  ।  ये  कभी
 है  यह  खाद्य  वस्तुओं  में  जो  मिलावट की

 ee  के  मेम्बर  नहीं  रहे  कभी  पार्लियामेंटरी
 जाती  है  उस  के  लिये  मेरा  सुझाव  है  कि

 एक्टिविटी  में  हिस्सा  नहीं  लिया  है  और  पालियामेंट  को  एक  ऐसा  बिल  पास  करना
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 चाहिये  जिस  से  इस  तरह  के  अपराध  करने  होगा ।  उस  पत्र  के  जवाब  में  में  ने  स्वास्थ्य

 वाले  लोगों  को  हम  अधिक  से  अधिक  सज़ा  मंत्री  जी  को  लिखा  कि  आप  का  कहना  बहुत

 दे  सकें  ।  मेरे  इस  बिल  के  पेदा  करने  का  ठीक  में  इस  बिल  को  विदा  कर  लंगा  ।

 प्राय यही  है  ।  में  जो  बिल॑  लाया  ag  बहुत  छोटा  सा

 परन्तु  में  पालियामेंट का  ध्यान  इस  ओर
 श्री  ए०  पी०  सिन्हा  )

 भाप  के  बिल  का  नाम  क्या है  ?
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जितने  भी

 आप  स्वास्थ्य सुधार  के  काम  करते हें  वह

 श्री  झनझन वाला  :  ज़रा  थोडी  '  देर  सब्र  सारे  आप  के  काम  बेकार  हो  जाते  जब  तक

 आप  को  मालम  हो  जायेगा |  कि  लोगों  को  खाद्य  पदार्थ  शद्ध  नहीं  मिलते

 और  यदि  खाद्य  पदार्थ  आप  को  मिलावटी  में

 तो  में  यह  कह  रहा  था  कि  ख़ास  कर
 मिलते  हें  तो  में  कहूंगा  कि  आप  जितने  भी

 के  खाद्य  पदार्थों  में  आज  जो  मिलावट  होती
 हस्पताल  बनाते  आयुर्वेद  के  हस्पताल

 उस  को  रोकने  के  लिये  यहां से  यह  बिल
 स्थापित  करते  हें  अथवा  और  जो  भी  अन्य  अन्य

 पास  होना  चाहिये  कि  जो  ऐसा  काम  करें
 कामों  में  पैसा  वह  सब  पैसा  बेकार

 उन  को  अधिक  से  अधिक  सजा  दी  जाय  ।
 जाता  हैं  और  उन  से  कोई  लाभ  नहीं  होता ।

 पहले  यह  कानन  था  कि  इस  तरह का  क़ानून  आज  हालत  यह  हूं  कि  दिल्ली  शहर  में  आप
 केवल स्टेट  गवर्नमेंट  ही  पास  कर  सकती  थी

 कहीं  भी  चले  आप  को  कोई  भी  चीज़

 परन्तु  इस  विषय  पर  विधान  परिषद्  में
 बगैर  मिलावट  के  मिलनी  मुश्किल  है  ।

 काफ़ी बहस  हुई  और  उस  के  बाद  तय

 पाया  गया  कि  यह  चीज़  ऐसी  है  कि  जिस  को  हमारे  मित्र  पंडित  ठाकुर दास  जी  ania

 एक  सेंटर  सबजेक्ट  बना  दिया  जाय  और
 बहुत  दिनों  से

 इस
 चीज़  के  ऊपर  कह  रहे  हैं

 फिर  यह  सेंट्रल  सबजेक्ट  बना  दिया  गया  ।  कि  वेजिटेबल  जोकि  घी  के  मिलावट  में

 जब  ag  aes  सबजेक्ट  बना  दिया  काम  आता  उस  सेਂ  कितना  भारी  नक्सली

 उसी  समय  में  ने  यह  बिल  यहां  पर  पेश  हो  रहा  है  हम  लोगों  के  स्वास्थ्य  पर  कितना

 किया  था  ।  इस  बिल  को  आज  पेश  किये हुए  भयानक  असर  होता  है  इस  अनुभव  कोई

 कम  से  कम  ६  वर्ष  हो  गये  और  जब  में  ने  नहीं कर  सकता  इस  का  अनुभव  विशेषकर

 इस  बिल  को  पेश  किया  तो  हमारी  स्वास्थ्य  वही  लोग  कर  सकते  हू  जो  कि  केवल

 मंत्री  जी  ने  हम  को  पत्र  लिखा  कि  आप  ने  जो
 वेजिटेरियन  हैं  ।

 जब  भी  इस  बात  को  कहा

 me  बिल  पेश  किया  हं  इस  को  कृपा कर  के  जाता  है
 कि  यह

 चीज  जो
 है  वह

 बहुत  बुरी

 विदड़ा  कर  लें  क्योंकि  हमारी  गवर्नमेंट  इसਂ  है  तो  उस  के  जवाब  में  यह  कहा  जाता  हैं  कि

 क़िस्म  का  एक  कम्प्रीहेन्सिव बिल  लाने  वाली  हम  लोग  तो  इस  चीज़ का  व्यवहार

 ह  उन्हों  ने  यह  भी  लिखा  कि  इस  प्रकार  बहुत
 दिन

 से  कर  रहे  हें  और  इस  से  कोई

 का  क़ानून  यद्यपि  बहुत  सी  स्टेटों  में  परन्तु  नुक्सान  नहीं  हुआ
 ।

 परन्तु  वे  इस  बात  को नहीं

 के  ऊपर  कोई  कार्रवाई  नहीं  होती  देखते  कि  वे  इस  चीज़  को  कितनी  मात्रा  में

 केवल वह  क़ानून  ही  बना  कर  रख  दिये  गये  व्यवहार  करते  हें
 और

 वे  कौन  कौन  से  दूसरे

 अतएव यदि  इस  प्रकार  का  यह  बिल  पास  ्  खाते  हैं  जिन  पदार्थों  के  साथ  इस  चीज़

 भी  हो  जाय  तो  भी  जब  तक  कि  बीट्स  गवन  का  नुक्सान  उतना  नहीं  हो  सकता  है  ।  शायद

 पेंट्स  उन  सब क़ानूनों को  कार्य  रूप  में  परिणत  न  भी  हो
 ।

 लेकिन  जो  लोग  प्योर  afaefeaar

 नहीं  तब  तक  उस  से  कोई  लाभ  नहीं
 केवल  निरामिषाहारी  अगर  देखा  जाय
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 तो  उन  लोगों  के  स्वास्थ्य  के  ऊपर  बड़ा  भारी
 एक  साननीय  सदस्य  :  कौन  मिलाता  है  ?

 नुक्सान  हुआ  है  |
 श्री  झुनझुनवाला  :

 आप  भी  याने  जिन

 इसी  तरह  से  आप  देखिये  कि  आटा  सदस्यों  ने  पुछा  शायद  वे  भी  मिलाते  होंगे  ।

 आटे  में  हुर  प्रकार  की  बदमाशी  कर  के  जो
 बाजार  में  मिलता  है  और  बजार  मैं  वहू  चीज

 am  मिलावटें करते  हैं  उस  का  क्या  असर  खाने को  मिलती  है  ।  कौन  मिलाता  इसके

 है  ।  चूना भी  मिला  देते  हैं  और  भी  नाम  तो  हमारे  पालियामेन्ट्री  अफार्स  के  मंत्री

 चीज़ें  मिलाते  हैं  ।  जब  वह  चीज़ें  बाजार  में
 जी  कहते  हैं  कि  गवर्नमेंट  को  सब  मालूम

 जाती हें  और  वही  चीजें  जब  लोगों  को  खाने  वह  इसको  आप  इसको  बढ़ा
 को  दी  जातीं  वही  चीज़ें  बीमार  आदमियों  शिकायत  se  शिकायत को  दूर  करने

 को  खाने को  दी  जाती  हैं  ।  ऐसी  हालत में  में  का  art  वह  करेंगे  i  तो  कौन  मिलाता  है

 स्वास्थ्य  मंत्री  जी  से  पूछूंगा  कि
 .  .  .  .

 बह  काम  तो  उनके  देखनें  का  उन  से  पूछिये

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 कहां  हैं  मंत्री  जी  ?
 कि  कौन  मिलाता हैं  ।  जो  भीं  मिलाता हैं

 aft  झुनझुनवाला स्वास्थ्य  मंत्री  जी  तो
 उनके  ऊपरे  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 ?

 इसकी बांत  आप  कयों  पुछते  में  तो नहीं  मंगर  पोलिया में ट्री  अफ़ेअर्स  कें  मंत्री

 जी  में  उन  से  पूछूंगा  किं  वे  तो  दवां  देते

 हैं  बीमारों  को  और  आटा  के  बदले  में  चूना
 तों  वहां  पर  ऐसी  हीਂ  मिलावटी

 चीजें  मिलती

 में  यह  कहना  चाहता  हूं
 ।

 खाने  को  देते  हूं  तो  क्या  उस  से  नुक्सान  नहीं

 ?  आप  इस  के  लिये  कया  कर  रहे  हैं
 ?  जैसा  में  कह  रहा  आटा  घी

 कृपा  कर  के  खड़े  हो  कर  जवाब दे  हल्दी  लींजिये  ।  हदी  होने  के  लिये

 तो  फिर  में  आगे  चलूं  यदि  आप  बाज़ार  में  जायेंगे  तो  वहां  पर  उसके

 थि  संसद-कारण  मंत्रो  सत्य  नारायण  साथ  में  पीला  रंग  मिला  हुआ  मिलता  है  ।  इसी

 तरह  से  मिर्च  लीजिये  ।  में  आपको  चांदनी :  सारी  बात  प्रिये  f  बहुत  उचित

 प्रबन्ध  है  ।  गवर्नमेंट  हमेशा  उचित  प्रबन्ध  चौक  में  दिखला  दूंगा  कि  वहां  पर  पिसा  हुआ

 करती  आप  इस  को  समझ  लीजिये ।  जो
 मिर्चे  मिलता  हैं  ।  उसमें  लाल  रंग  मिला  हुआ

 भी  सजेशन्स  आते  हैं  नवम्बर  की  तरफ  रहता है  ।

 उन  पर  गवर्नमेंट  काफी  गौर  करती है  ।  श्री  अलग  राय  शास्त्री

 और  जो  भी  ऐसी  बात  होती  है  जो  किਂ  गौर  गढ़-पुर्व  व  ज़िला  बलिया  :  aa

 करने  के  लायक  होती  उस  पर  गवर्नमेंट  पुरा  है  बनिया  समाज  और  क्या  कहूं  ?

 ध्यान  देती  हैं  ।
 श्री  झुनशुनवाला : इसके बारे में मंत्री :  इसके  बारे  में  मंत्री

 उपाध्यक्ष  महोदयਂ  :  माननीय  सदस्य  महोदय  कुछ  बतलावेंगे  ?

 मेरी  ओर  देख  कर  बोलें  ।

 श्री  सत्य  नारायण  सिन्हा
 :  मंत्री की  बात

 श्री  झुनझुनवाला  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  तो
 सुन  लीजिये  ।  मेम्बर  साहब  को  मालूम

 कहा  कि  जो  भी  बातें  कही  जाती  होगा कि  फूड  एडल्टरेशन बिल  हाउस  में
 उन  पर  घ्यान  देती  है  ।  हम  गत  सात  वर्ष  छाया  गया  गवर्नमेंट  की  तरफ  वह  सेलेक्ट

 से  पूछ  रहे  हें  कि  इन  चीज़ों  में  मिलावट  हो  कमेटी  को  रेफर  हुआ  ।  सेलेक्ट  कमेटी  की

 Tray
 1९.41 रही है  !  टे  हाउस  में  आई  हुई  है

 ।  दिक्कत यह
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 हुई  कि  पिछले सेशन  में  ag  समय  के  अभाव  लेकिन  दिल्ली  में  इसके  बारे  में  क्या  हो  रहा

 से  नहीं आ  सका  ।  इस  बार  हमने  भरहुत  है  वहां तो  सब  यहां  की  मंत्रांगी  जी  के  हाथ

 कोशिश  बिजनेस  एडवाइजरी  कमेटी  महू  क्या  ard  होरही  क्यों  नहीं  यहां  पर

 आज के  सामने  भी  बह  लाया  लेकिन  हाउस  बनाई  को  दूर  किया  जाता  है
 ?

 के  सामने  नहीं  आ  सका  ।  इन  सब  बातों क़ा  हम  लोग  दौड़ते  हं  चाइना  की  हम  लोग

 दौड़ते  &  रिया की  र्ल्ड  कान्फ्रेन्स ध्यान  करते  हुए  अगर  मेम्बर  साहब  थोड़ा

 धीरज  रखें  तो  अगले  सेशन  में  वह  बिल  इस  करते  इन  सब  में  हमारी  स्वास्थ्य  मंत्राणी जी

 हाउस में  ।  वहू  सेलेक्ट  कमेटी  के  बेहद  व्यस्त  रहती  हें  इसलिये  वे  हमारी

 सामने  सेलेक्ट  कमेटी  का  फैसला  भी  हो  वाद  की  पात्र  परन्तु  मेरा  यह  सुझाव  है

 चुका है  ।  आइन्दा  अधिवेशन  में  वह  अवश्य  कि  जितना एक  इन  सब  की  दौड  धप  में

 |  समय  और  धन  ्  करती  हें  यह  सब  छोड़

 १२  यदि  सप्ताह में  एक  बार  एक  घंट  के  लिय  इन

 पर  चली  जायें  तो  बहुत  कुछ  बुराई
 शी  झुनझुनवाला  :  गर्वनमेंट ने  इस  समूचे

 बिल  को  अच्छी  तरह  से  तयार  कर  है
 हर  होगी  ।  परन्तु  जितना  भी  काम  यहां  फर

 grat  जितनी  भी  रकम  आज  पर

 लेकिन  में  आपकि  जरिये  से  मंत्री  महोदय
 स्वास्थ्य  सुधार  और  दवाओं  में  लगती  यदि

 पूछना  चाहता  हूं  कि  जैसा  कि  हमारी  स्वास्थ्य
 जो  चीज़  बाजार  से  लाई  जाय  और  जो

 मीणा जी  ने  कहा  था  क  क  @  @  के
 ताल  में  खाने  के  पदार्थ  पहुंचाये  जाते

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मझे  प्रसन्नता ह  रही  इस्तेमाल  होते  रहें  तो  में  माननीय  स्वास्थ्य

 कि  माननीय  मंत्री  ठीक  समय
 पर  आ

 गये  मंत्री  जी  सेਂ  पूछूंगा कि  उनकी  दवाओं  का

 हं  |  संसद्  कार्य  मंत्री  पर  सारा  कार्य  छोड़  क़्या  असर  होगा  में
 उन

 से  पूछना  चाहता  हूं

 देना  ठीक  नहों  है  ।
 मेंने  देखा  है  कि  कुछ  मंत्री

 कि  यहां  पर  बनावटी  चीजें  न  मिलें  इसके  लिये

 यहां  से  चले  जाते  हैं  ।  उन्हें सदन  के  कार्य  उन्होंने क्या  किया  है
 ?

 यह  तो सेन्ट्रल  सब्जेक्ट

 को
 दृष्टिगत  रखते  हुये  अपनी  जगहों

 पर
 बजे

 था  सेन्ट्रल  एडमिनिस्ट्रेशन के  हाथ  में

 या  अपने  उप  मंत्रियों  द्वारा रहना  चाहिये  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  वेजिटेबल घी  को  प्रोत्साहन

 उत्तर  के  लिये  तैयार  रहना  चाहिये  ।  अन्यथा  कर  तो  हमारी  सरकार  मिलावटी  घी  बिकवाने

 सब्र  कार्यवाही  व्यर्थ  हो  जाती  है  ।  में  सहायता करती  हे  ।

 श्री  झुनझुनवाला  :  तो  में
 यह  रहा  धा  पिंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  पीठासीन  हुये पु

 यदि  आप  ag  कह  दें  कि  जितना भी  हो कि  यह  ava  ठीक  कि  गवर्नमेंट  की  तरफ

 बिल  लाया  गया  है  और  उस  बिल  सकता  हम  लोगों  ने  पूरा  प्रयत्न कर

 को  हमने  देखा  भी  परन्तु  स्वास्थ्य  मंत्री  तो  में  आप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  मेरा  यह  बिल

 जी  ने  यह  कहा  था  कि  कानून बनो  देना  ठीक  लाना ही  व्यर्थ  हुआ  और  आप  जो  बिल  यहां

 ह  और  बन
 भी

 सें  कानून  पर  लाये  हें  वह  बिल  जिस  पर  सात

 बने  हुये  हें  और  जिस  ओवर  मेंने  इस  को  दिन  पार्लियामेंट का  समय  बिल्कुल  बेकार

 पेदा  किया  था  उस  दिल्ली  स्टेट  ten  आप  यह  कह  दीजिये  कि  अभी  तो  जो

 गवर्नमेंट  के  द्वारा  ऐड मिनिस्टर होती  थी  कुछ
 हुआ

 जिस  तरह  की  चीज़ें  मिलाई  जा

 तब  मेंने  स्वास्थ्य  मंत्री  जी  से  पूछा  था  कि  खैर  रही  हे हें
 उन  को  दूर  करने  के  इस  दोष

 अन्य  स्टेटस तो  करती  यह  दूसरी  बात  कौ  दूर  करने के  लिये  हम  लोगों  ने  बहुत
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 चेष्टा कर  कानून  तथा  सत्ता  के  द्वारा  जो  स्वास्थ्य  मंत्री  :

 हो  सकता  सब  कर  इससे  अधिक  आनरेबिल मेम्बर  ने  कुछ

 नहीं  हो  सकता  तब  फिर  आप  यह  बिल  इस  मसले  के  बारे  में  मैं  उससे

 क्यों  लाते  हें
 ?

 में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  बिल्कुल  सहमत  यह  एक  ऐसी  बात

 है  जिससे  लोगों  की  सेहत  को  बहुत बिल
 तो

 हमारे  यहां  बहुत  आते  ऐक्ट भी
 पास  हो  जाते  हें  परन्तु आपने  उसका  नुकसान  पहुंचता  है  क्योंकि  अगर  हमको  खुराक

 seat  क्या  किया  ?  और  यदि  यह  इम्प्लीमेंट
 की  शुद्ध  चीज़  नहीं  मिलेगी  तो  हम  चाहे  कितनी

 नहीं  होते  हें  तो  यह  सब  चीज़ें  जो  कि  आप
 भी  दवायें  काम  में  लायें  हमारा  काम  कभी  नहीं

 कर  रहे  दवाओं  का  प्रबन्ध  कर  रहे  उससे
 बत  सकता  ।  तो  इससे  तो  में  बिल्कुल  सहमत

 आखिर  क्या  लाभ  होता  है  ?
 gi  लेकिन  जब  तक  सेंट्रल  कानून

 बनाने
 की

 afer  मेरे  हाथ  में  नहीं  थी  तब  तक  इस  चीज़
 में  इसके  ऊपर  विद्वेष  नहीं  कहना  चाहता  |

 को  में  हाउस  के  सामने  नहीं  ला  सकी  ।  लेकिन

 जब  पहले  मेंने यह  बिल  पेश  किया  था  उस
 में  हमेशा  दो  दो  तीन  तीन  महीने  बाद  स्टेट

 समय  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  मुझे  एक  पत्र  लिखा था
 मिनिस्टर  को  लिखा  करती  थी  कि  आप  कुछ

 कि  तुम  यह  बिल  क्यों  पेश  करते  वे  खुद
 ऐसी  मशीनरी  बनायें  कि  जिससे  एडल्ट

 इस  दोष  को  जल्दी  से  जल्दी  दूर  करना  चाहती  रेशन  बन्द  हो  और  जो  बद-दयानतदार  लोग

 मेंने  उस  समय  उस  पत्र  के  जवाब  में
 मिलावट  करते  हैं  उसकी  रोक  थाम  हो  |

 लिखा  था  कि  उनका  यह  कहना  ठीक  है  परन्तु
 इससे  ज्यादा ओर  में  कुछ  नहीं कह  सकती

 उन्होंने  दल्ली  शहर  में  क्या  किया  ।  तो में
 जब  में  3glé  आई  थी  तो  दिल्ली  में  fas

 मंत्री
 जी

 से  सीधा  सवाल  यह  पूछता  हूं  कि  एक  अफसर  था  जो  इस  काम  के  पीछे  लगा

 are  तक  वे  तो  अधिकार  में  थीं  उन्होंने  क्या  रहा  करता  था  ।  मेन  इन  अफसरों  की  area

 किया  उन्होंने इस  दोष  को  काफी  बढा धी  ताकि  इस  काम  पर  ज्यादा

 दूर  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं की  तवज्जह  दी  जाय  ।  लोगों  से  at  मिन्नत  भी

 तो  क्यों  नहीं  की  और  अगर  आप  करके  थक  मेंने  मीटिंग्स  भी  लेकिन

 गई  हों  तो  कह  दीजिये  कि  वे  करके थक  गई
 दारी  को  दूर  करना  कोई  आसान  काम  नहीं

 ।

 अगर  ऐसी  बात  है  तो  किसी  बिल  का  लाना
 उसके  बाद  अब  भी  मेरे  हाथों  में  यह  ताकते

 कौर इस  हाउस  का  पांच  सात  दिन  का  समय  आई  कि  में  एक  बिल  इस  हाउस  के  समने

 बेकार  खर्चे  करने  से  क्या  लाभ  और  इस  पर
 रखूं  तो  मेंने  कल  एडल्टरेशन  बिल  इस  धर

 रुपय  करना  बेकार  होगा  ।  के  सामने  रखा  ।  वह  इस  हाउस  के  सामने

 आया  ।  उसके  लिये  एक  सिलेक्ट  कमेटी  बैठी
 सभापति  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य

 भर  अब  वह  बि  आप  लोगों  की  तवज्जह  के
 ने  अपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  अथवा

 नहीं
 ?

 लिये  तैयार  यह  मेरी  बदकिस्मती  है  कि

 चूंकि  इतने  काम  और  यहां  रहते  हें  इसलिये

 यह  बिल  हाउस के  सामने  नहीं  आ  सका  ।  मैं श्री  झुनझुनवाला
 :  में  इस  बिल  को  पेश

 करता हूं
 ।  इस  बारे  में  लड़ती  हूं

 और  मेंने
 आप

 लोगों  सेਂ

 भी  विनती  की  किਂ  आप  मेरा  साथ  दें  इस  बात

 सभापति  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  में  कि  ag  बिल  जल्दी  से  जल्दी  घर  के  सामने

 gam  आये  और  पास  हो  जाये  लेकिन  आज  तक
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 दण्ड  चालक  अनुज्ञापन  विधेयक

 यह  बिल  आ  नहीं  सका  ।  इस  बार  भी  मेंने  रोशन  के  स्टेंडर्ड  स  रखे  नहीं  डे च्च्  मेरा  बिल

 पार्लियामेंट री  shad  के  मिनिस्टर  साहब  काफी  डिटेल  में  गया  हुआ  है
 और  बहुत  मुफीद

 से  कहा  तो  उन्होंने  बतलाया  कि  चूंकि  होगा  |  अगर  यह  जल्दी  से  जल्दी  हाउस  के

 नेस  ज्यादा  है  और  लोग  इस  पर  बोलने  के  लिये  सामने  आ  जाय  और  पास  हो  जाय  तो  में  बहुत

 तीन  रोज़  चाहते  हैं  इसलिये  इसको  अगले  सेशन  खुश  होऊंगी
 ।

 में  कहना  चाहती  हूं
 कि

 में

 के  शुरू में  ही  घर  के  सामने पेशा  कर  हमेशा  स्टेट  गव्नेमेंट्स को  और  दिल्ली
 दिया  जायेगा  ।

 मेंट  को  जिसके  बारे  में  आन
 ०

 मेम्बर  ने  बहुत

 श्री  बी०  डी०  शास्त्री  )  :
 कुछ  कहा  कहती  रहती  हूं  कि  वे  इस  बारे में

 सावधान  रहें  और  जहां  तक  हो  सके
 यह  बिल  ज्यादा  ज़रूरी  नहीं  समझा जाता

 रोशन  बन्द  करने  की  कोशिश  करें  ।  इसलिये

 में  आन०  मेम्बर  सेਂ  निवेदन  करूंगी  कि  वहू राजकुमारी  अमृतकौर  :  में  इसको  बहुत

 ज़रूरी  समझती  मेंने  सुबह से  ले  कर  अपने  बिल  को  वापस  ले  लें  और  जल्दी  से  जल्दी

 शाम तक  बेठ  बेठ  कर  इस  बिल  को  सिलेक्ट  में  अपने बिल  को  इस  घर  के  सामने  लाने की

 कमेटी में  पांच  रोज़  में  पास  करवाया इसलिये  कोशिश  करूंगी  |

 कि  यह  जल्द  से  जल्द  पास  हो  जाया  लेकिन  सभापति  महोदय  सदस्य

 यह  हाउस  के  सामने  नहीं  आ  सका  ।  इसका  के  समक्ष  दो  विकल्प  चाहे  वे  विधेयक  को

 वापस  चाहे  सदन  के  समक्ष  प्रस्ताव  रखा
 में  अपने  ऊपर  नवदीं  देती  हूं  ।  आपको  भी

 इसके  बारे  में  मालूम  था  और  अगर  आप  लोग  जाये  कि  इस  विधेयक  पर  चर्चा  अगले  सत्र

 दिलचस्पी  लेते  और  आन्दोलन  करते  कि  तक  स्थगित की  जाये  ।

 सरकार  जल्दी  से  जल्दी  हाउस  के  सरदार  ए०  एस०  सहगल  में  प्रस्ताव

 सामने  लाय  तो  यह  जरूर  आता ।  लेकिन  करता हूं

 अब  आप  लोग  मेरे  ऊपर  क़सूर  डालते  तो  इस  विधेयक  पर  चर्चा  अगले  सत्र

 में  कहती  हूं  कि  इसमें  मेरा  कोई  क़सूर  नहीं  के  किसी  गैर  सरकारी  कार्य  के  दिन  तक  के  लिये

 स्थगित कर  दी  जायें 1.0 साल  भर  से  यह  बिल  तैयार  है  कि  यह

 घर  इस  पर  गौर  करे  सभापति  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  रखा

 गया  और  स्वीकृत हुआ
 में  आपसे  कहना  चाहती  हुं  कि  जो  बिल  टट

 आनरेबिल  मेम्बर  ने  पेश  किया  है  वह  काफी
 महिला  तथा  बाल  संस्था  अनुज्ञापन

 नहीं  जिस  मकसद  पर  वह  पहुंचना  चाहते

 हैं  और  जिस  मकसद  पर  में
 भी

 पहुंचना  चाहती
 विधेयक

 श्रीमती  मणिबेन  पटेल
 ) हूं  उस  के  लिये  उनका  बिल  काफी  नहीं  ।  तो

 में  उन  से  निवेदन  करूंगी  कि  जो  उन्होंने  इस  में  प्रस्ताव करती  हूं  :

 मसले  पर  इस  घर  की  तवज्जह  दिलाई  है  उसमें  महिलाओं  तथा  बच्चों  की  देख  भाल

 में  उनके  साथ  बिल्कुल  सहमत  हूं  ।  में  मानती  करने  वाली  संस्थाओं  के  विनियमन  तथा

 हूं  कि  सरकार को  इसके  लिये  कुछ न  कुछ

 करना  और  जल्दी  से  ज़ल्दी
 जाये  11.0

 करना  चाहिए  i
 में  फिर  उनसे  कहूंगी कि  जो  चेयरमैन  साहब  अभी  थोड़ी  देर  पहले

 उनका  बिल  है  उसको  में  बहुत  इनएडीक्वेट  जो  एक  बिल  एड जोने किया  गया  था  उसके

 समझती  हूं  |  मसलन  उसमें  फूड  और  है  साथ  इस  बिल  का  भी  काफी  सम्बन्ध  है  ।
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 उसमें  बतलाया  गया  था  कि  किस  तरह  से  और  स्त्रियों  को  देकर  थे  संस्थायें  व्यापार

 स्त्रियों  और  बच्चों  से  नाजायज़  कामਂ  करा

 में  कामयाब  हो  सकेंगे
 ।

 इसी  मंशा
 से  में

 यह  बिल  इस  हाउस  के  सामने  पेश  करती  हूं को  ठीक  से  करना  चाहता  ह  और

 और  आदा  करती  हूं  कि  सरकार
 इस

 पर

 की  देख  भाल  करते  है  |  में  जानती  हूं  किआप  सोचेगी  और  अगर  उसके द्वारा  एक  केन्द्रीय

 लेजिस्लेशन आता  है  तो  यह  जो  एक
 स्टेट

 से ये  संस्थायें  अनाथालय  और  विधवा  आश्रम

 किस  प्रकार  चल  रहे  हें  और  में  आपको  बतलाऊँ  दूसरी  स्टेट  में  बच्चों  और  हमारी  बहनों  को

 कि  कुछ  अनाथालयों में  बच्चों  को  बेचने का  gar  कर  ले  जाते  उसको  हम  रोक  सकने

 tr  wear  है  ।  विधवा  आश्रमों  में
 में  ज  a  सकेंगे  ।.  में  ag  fae

 भी  यह  गड़बड़ चलती  है  ।  किसी  बेचारे  भले  हाउस  के  सामने  रखती  हूं
 ।

 आदमी
 ने  fara  आश्रम  के  ताकि  बाल

 सभापति  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 विधवाओं  की  रक्षा  भली  प्रकार

 किया  गया  ।
 इस  अच्छे  काम  के  लिये  erat  दान  में

 परन्तु  उस  संस्था  के  संचालक  महाराज  बड़े  पण्डित  ato  एन०  मालवीय

 उस्ताद  थे  उन्होंने  बाल  विधवा  की  शादी  सभापति  अभी  जों  बिल  इस  हाउस  के  सामने

 जिससे  करवाई  saa  पैसा  ले  लिया  और
 ier  किया  गया  मुझे  हैरत  हैं  कि  avery

 थोड़े  दिन  बाद  उस  लड़की  को  उस  आदमी  के  के  इतने  दिन  गुजर  जाने  के  बाद  भी  आज

 पास  से  भगा  कर  ले  आये  |  तो  कहने  हमा  री  बहिनों  को  इस  बात  का  आन्दोलन  करना

 का  मतलब  यह  ह  कि  इस  तरह  की  जी  ग्रैंड रहा  है  कि  हिन्दुस्तान से  इस  किस्म  की

 सामाजिक  संस्थाएं  चलती  हैं  उन  पर  परकार  लानत  को  खत्म  किया  जाय  |  इससे हम  क्या

 की  निगाह  रहनी  चाहिए  श्र  हर  कोई  आएंगी  वाकिफ नहीं  है  और  हमारे  लिये  क़्या  यह

 इस  तरह से  इन  संस्थाओं को  मनमाने  ढंग  से  ae  की  बात  नहीं  हैं  कि  आजादी के  इतने  दिन

 न  चला  सके  |  जो  संस्था  इस  तरह  की  गुजर  जाने  के  बाद  आज़  तक  हम हिन्दुस्तान में

 उसको  सरकार  से  कछ  लाइसेंस  लेना  पड़े  और  न  तो
 इस

 किस्म  का  कानून  बना  सके  और
 न

 उसके  ऊपर  कुछ  रुकावट  हो  और जो  संस्थायें  जो  कानून
 आज

 तक  मौजूद  हैं  उन  कानूनों का

 ठीक से  नहीं  काम  करती  हें  उन  पर  सरका  र  हम  इस  तरीके  से  इस्तैमाल  कर  सके  कि  जिससे

 इस  कानून के  मातहत  कुछ  रोक  लगा  सके
 |  हम  इस  लानत  को  अपने  देश  से  खत्म  कर

 आज के  दिन इन  बाल  अ्रनाधालय  और  विधवा  सकते  ।  मुझे  avant है  कि  आज  भी  हमारे

 आश्रमों की  दशा  बड़ी  दयाजनक हूँ  और  बजाय  पास  ऐसे  कानून  मौजूद  हैं  कि  जिनसे  हम  इन
 *

 उनकी  रक्षा  करने  और  ठीक  से  देख  भाल  करने  चीजों  को  खत्म  कर  सकते  लेकिन  मुश्किल

 के  ये  संस्थायें  उनका  अनुचित  लाभ  उठा  रही  यह  है  कि  हमारी  समाज के  अन्दर  जिस

 हें  और  उनको  एक  व्यापार  का  साधन  बना  जिस  वर्ग
 और

 जिस  किस्म के  लोगों  का  असर

 रखा  है  ।  इसीलिये  हम  लोग  इसे  बहुत  है  खुद  वहू  लोग  इस  चीज  में  सने  हें और  उन

 दशक  समझते  हैं  कि  सरकार  इन  संस्थाओं  पर  का  इसके  साथ  हमदर्दी  रखता  है  और

 कुछ  नियंत्रण  रखे  और  लाइसेंस  आदि  देने  वह  इसमें  खुदी  मनाते  हें  और  इस  वजह  से

 को व्यवस्था  करे  तो  हम  आज  जो  यह  बच्चों  हम  समाज  में  से  उस  बुराई  को  नहीं  निकाल
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 पाते
 ।
 में  सिफं.इसी|चीज|को उचित  और  काफी  लिये  मेरा  सुझाव  यह  है  अंब  इस  मामले

 नहीं  समझता  कि  इस  किस्म  की  जो  चल  में  ओर  आगे  पीछे  और  टालमटोल  नहीं  करनी

 रही  हें  उनको  लाइसेंस  दिया  जाय  और  बिना  चाहिये  और  सरकार  को  इस  मामले  को  अपने

 लाइसेंस  उनको  न  चलने  दिया  बल्कि  हाथ  में  ले  लेना  चाहिये  ।  में  श्रीमती

 में  तो  यह  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  में  पटेल  का  c Tea  सेन  हूं  कि  आज

 करने  के.बाद  इस  बिल  को  इतना  सख्त  बनाया  धर्मं  के  नाम  पर  और  समाज  कैनॉम

 जाय  या  फिर  गवर्नमेंट  खुद  इस  मकसद  का  पर  स्त्रियों  और  बच्चों  की  रक्षा  के  नाम

 कोई  बिल  लाए  कि  जिसमें  इस  बुराई  at  बहुत  सी  संस्थायें  जो  काम  कर  रही  वे.बड़ा

 बिल्कुल  खत्म  कर  wa  और  ही  अनुचित  काम  कर  रही  हें  और  स्त्रियों  और

 इसको  गैरकानूनी करार  दिया  गवर्नमेंट  बच्चों का  व्यापार कर  रही  हूं  और  पैसे  कमा

 इस
 बात  की  जिम्मेदारी  ले  कि  जितने भी  रही  हूं  और  में  तो  यहां  तक  कहुंगा  इस  किस्म

 की  सोसाइटियां  अधिकारियों  की  छत्रछाया किस्म  के  अनाथ  बच्चे  हें  जितने  भी  इस  किस्म  के

 हमारे  भाई  बहिन  हैं  उनके  लिये  खुद  गवर्नमेंट  में  हूं  और  वहू  अधिकारियों को  मिला

 इंस्टीट्यूशन्स  और  ऐसी  बहिनों और  कर  तरह  का  व्यापार  करती  रहती  हूँ  ।

 बच्चों की  जिम्मेदारी  गवर्नमेंट पर  हो  ताकि
 इसलिये मेरा  सुझाव  यह  हाउस से वह  उनकी  रोजी  का  इन्तजाम  कर  उनकी

 शिक्षा  का  संचित  प्रबन्ध कर  सके  और  पुरे
 मेरी  अपील  है  कि  इस  मसले  को  डालने  की

 तरीके  से  उनका  जीवन  यापन  का  इन्तजाम  इजाज़त न  बल्कि  इसके  ऊपर  सख्ती  से

 कदम  उठायें  ।  हमको  इसी  चाहिये कि
 कर  सक

 ।
 हम  अपने  देश  और  समाज  को

 जिस  ऊंचे  दरजे  छे  जाना  चाहते  हमने  इस  fas  के  सिलसिले  में  जो  कुछ  खराबी

 अपने  देवा  का  जो  नक्शा  अपने  सामने  रखा  उसको  सुधार  कर  इस  '  बिल  को  पुरे  तौर  से

 स्वीकार  करें  ।  इस  बिल  को  पास  करके
 हम  उस  तक  पहुंचने  में  समझें  नही  हो

 wat  जब  तक  यह  घन  और  बचा  हमारे  इसके  मार्ग  में  जो  बाधा यें  उन  को  करने

 बीच  में  से  हमेशा  के  लिये  नष्ट  नहीं
 के  बाद  इसको  अमल  में  लायें  ।

 कर  दी
 जाती

 |  इस  बुराई  के  जारी
 .  रहते

 इसके  साथ  में  गवरमेंट  से  अपील
 हरगिज  .  आगे  नहीं  सकते  |  आज

 करना  चाहता  हूं  कि  इस  किस्म  कानून

 तरह  की  बुराइयां  हमारी  माताओं  और
 जायें  जिसके  . ज़रिये  बहू  मछुओं  हवनों

 बहिनों  के  साथ  लगी  हुई  हूं  और  जब  तक  ये
 बच्चों  की  जिम्मेदारी  खुद  अपने  ऊपर  ले

 बुराइयां  हमारे  मातु  जगत  में  रहती  हें  तो  हम
 ताकि  भविष्य  में  उनका  जीवन  सुखमय  हो  सके  ।

 अपने  आगे  आने  वाले  बच्चों  को  भी  उस  बुराई
 शब्दों  के  साथ  में  इस  बिल  समर्थन

 से  सुरक्षित  नहीं  रख  सकेंगे  और  उस  हालत  में
 करता  हूं  ।

 हम
 जो

 नक्का  बनाना  चाहते  हूं  उसको  पूरी

 तरह  नहीं  बना  पायेंगे
 ।

 मुझे  तो  sea  होती
 थी  टेक  चन्द

 है  कि  हमारी  सतियों  और  बच्चों  की  बह  दा  में  aq  विधेयक  के  प्रस्तावक  को  देता

 होते  हुये  भी  हमारे  अधिकारियों तक  उनकी  वास्तव  में  यह  विधेयक  बहुत  देर  से  हो  लाया

 भावाज  नहीं  पहुंचती  और वे  इस  दिशा  में  |  हमारे  देश  में  विद्यालयों

 अभी तक  सोये  पड़े  हूं  ।  हमारे  अधिकारी  विधवा  आश्रमों  और  अबला-गद्दों के  नामः  से

 लोग आज  दूसरी  समस्याओं में  उलझे  पड़े  हें  आज  व्यभिचार  एवं  लापता के  सेकड़ों  अड्डे

 कौर  इधर  उनका  ध्यान  नहीं  जाता  ।
 खुले  हुये  दूं  ।  यहां  छोटे  छोटे  बच्चों  को  उनके

 113  PSD
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 ठेक

 घरों
 से  भगा  कर  रखा  जाता  है  और  उनसे  का  पालन  पोषण  दिक्षा  अथवा  उनकी  रक्षा

 दुष्ट  एवं  अमानवी  कृत्य  कराये  जाते  हें  ।
 की  व्यवस्था  अपना  उद्देश्य  बताती

 व्यभिचार  के  इन  केन्द्रों  के  कारण  देश  में
 उन्हें  अनुज्ञापित  करने  के  लिये  शीघ्र  से

 ताकता  ही  नहीं  रही  है  इनसे  शीघ्र  कदम  उठाये  जायें  और  इसकी  व्यवस्था

 रातों  एवं  हिंसात्मक  कार्यवाहियों को  भी
 करने  के  लिये  कड़े  से  कड़े  कानून  बनाये  जायें  ।

 प्रोत्साहन मिल  रहा  है  ।  इन  आश्रमों और  जैसे  इंग्लेंड  में  डा०  बरनाडो  के  आश्रम  हैं
 अनाथालयों  में  रहने  वाले  बच्चों  को  कभी  कभी

 उसी  प्रकार  हमारे  देश  में  भी  अनाथ  बच्चों
 हाथ  पैर  काट  कर  अपाहिज भी  कर  दिया

 wat  है  ताकि  लोगों  के  सामने  लोग
 के  लिये  आश्रम  खुलने  चाहियें जो  सरकार

 की  निगरानी में  काम  करें  पौर  जिनके  नियम

 अधिक  दयनीय  अवस्था  में  उपस्थित  हो  सकें
 ऐसे हों  जिनसे  किसी  प्रकार  के  भ्रष्टाचार

 और  दान  के  रूप  में  उन  से  कुछ  प्राप्त  कर  सकें  ।
 की  गुंजाइश ही  न

 इन  अनाथालयों आदि  में  अधिकतर
 अन्त  में  में  एक  बाब  कहूंगा  ।  कुछ  लोगों

 वहीं  बच्चे  हूं  जिनके  या  तो  माता  पिता  नहीं  का  सुझाव  हे  कि  यह  काम  सरकार  पुरी  तरह

 हैं  या  जिन्हें  उनके  घरों  से  भगा  कर  लाया  गया  से  अपने  हाथ  में  ले  ले  और  ऐसी  समस्त  संस्थाओं

 इन  लोगों  को  अपराध  करने  में  अभ्यस्त  पर  सरकार का  ही  नियंत्रण  हो  और  वह

 कर  दिया  जाता  है  और  आगे  चल  कर  यही  ही  उनकी  व्यवस्था करे  ।  में  इस  सुझाव

 बच्चे  समाज  के  सबसे  नीच  और  निकृष्ट लोग  से  सहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  में  समझता हूं  कि

 हो  जाते  हमारी  तरफ  तो  अक्सर  लोग

 गोशाला  अन्य  किसी  झूठी  संस्था  सरकार  की  कार्यवाही  से  सफलता  नहीं  मिल

 का  ara
 दानी  प्रकृति के  सकती

 व्यक्तियों  से  चन्दा  मांग  कर  ले  जाते  हें  ।  और  परोपकारियों को  स्वयं  आना

 अपनी  मीठी  मीठी  बातों  से  ये  लोग  सीधे
 लेकिन  यह  बहुत  ज़रूरी  है  कि  इस

 साध  और  दयावान लोगों  को  अपने  चंगुल  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  लोग  वास्तव  में

 में  फंसा  लेते  हें  और  उन  से  कुछ  न  कुछ  हड़प  मार्थी  हों  ।  यह  तो  ठीक  है  कि  सरकार  इन

 कर  ले  जाते  जो  लोग  यह  पैसा  देते  हें  इस  संस्थाओं पर  कड़ी  निगरानी रखे  परन्तु

 बात  को  ज़रा  नहीं  सोचते  कि  जो  कुछ  हम  दे  रूप  से  यह  कार्य  उसे  सौंपना  उचित  नहीं  ।

 रहे  हें  उससे  दुराचार और  दुष् कार्यों की  ही  मुझे  सिर्फ  इतना  ही  कहना  है  ।

 बढ़ोतरी  होगी  |
 श्रीमती उसा  age  सीतापुर

 यही  ददा  अबला  गृहों  की  है  ।  ये  गृह  ज़िला  :  चेयरमेन

 व्यभिचार  और  दुराचार  के  सबसे  गन्दे  केन्द्र  देश  की  आजादी  के  राजनीतिक

 आजादी  के  सामाजिक  और  आधिक ह  जहां  स्त्रियों  को  बेचा  जाता  है
 भर

 उनके

 साथ  अमानवी  व्यवहार  किया  जाता  है  ।  आजादी  की  ज़रूरत  होती  दहे  ।  जब  तक

 हमारे  समाज  के  ये  सब  से  अधिक  oe  एवं  सामाजिक  और  आर्थिक  आजादी  नहीं  होती

 भूषित  स्थान  हें  और  इनको  एकदम  खत्म  कर  तब  तक  देश  की  आजादी  भी  पुरी  नहीं  होती

 है  1:  हम  स्त्रियां  इस  समय  सामाजिक  आज़ादी देने  की  ओर  ध्यान  देना  हमारा  सबसे  पहला

 काम  गना  चाहिये
 ।

 यह  एक  बहुत  ज़रूरी  की  फिक्र  में  लगी  हुई  और  जब  से  हम

 चीज़ है  कि  जो  संस्थायें  बच्चों
 या  महिलाओं  यहां  भाई  हूँ  तब  से  हमने  तरह  रद  के  सामाजिक
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 बिल  इस  हाउस  के  सामने  पेश  किये  हें  ।  लेकिन  की  वजह से  देश  की  गाड़ी  आगे  नहीं जा

 हमारे  ऊपर  जो  असर  पड़ता  हे  वह  बड़ा
 सकती ।  में  देखती  हूं  कि  खास  काम  हम  ही

 दायी  असर  हैं  और  वह  यह  कि  उन  से  कुछ  करते  हैं  जब  कि  नान  आफिशियल  डे  आता

 लाभ  नहीं  होता  ।  में  खुद  दहेज़  का  बिल  लाई  लेकिन  जब  नान  आफिशियल्स ड  आता

 थी  ।  उस  पर  बहस  के  बाद  खुद  हमारी  है  तो  मुझे  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  हमारा

 कार  ने  कहा  कि  हम  इस  बिल  को  लायेंगे  और  कोई  सितारा  नहीं  हे  और  इससे  मुझे  बड़ा  दू  ख

 मेरे  आगे  पीछे  मिनिस्टर  साहब  खड़े  हो  गये  होता  नान  आफिदियल डे  को  हम  बिल

 और  यह  यकीन  दिलाया  कि  यह  बिल  बहुत

 जल्द  आयेगा  ।  हमारी  हालत  यह  है  कि  हम  उनका  कोई  नतीजा  नहीं  निकलता  है  !  तो

 बहुमत में  हें  ।  जब  हमारे  आगे  पीछे  मंत्री  उस  मुझे  याद  आता  है  कि  यूनिवर्स  री

 में  भी  एक  इसी  तरह  की  यूनियन  हुआ  करती आते  हें  तो  हमको  आप  से  आप  उनकी  बात

 प्रेसीडे
 ~  =  ape? ह

 मान
 कर  कहना  पड़ता  है  कि  बहुत  अच्छा  जो

 थी  और  उसमें  हम  ८  कहू

 आप  चाहते हैं  हो  जायेगा  ।  लेकिन  मुझे  कर  बोलते  थे  लेकिन  वहां  जो  डिबेंट  होती  थी

 दुःख  होता  है  कि  न  मालूम  हमारे  मंत्रियों  के  उसका  कोई  नतीजा  नहीं  हुआ  करता

 रास्ते  में  क्या  अड़चनें  आ  जाती हें  कि  इस
 आज  हमने  यह  निश्चय  किया  है  कि  देश

 तरह  के  जो  बिल  आते  हें  वह  ऐसा  मालूम  होता

 है  कि  खटाई  में  पड़  जाते  हें  और  उनका
 में  जो  सामाजिक  कमजोरियां  हें  उनको  हम

 कानून  बना  कर  हटाना  लाज़िमी  है  |
 निशान  बाद  को  नहीं  दिखायी  पड़ता  ।  जब

 से  वह  बिल  मेरे  हाथ  से  गया  है  न  मालूम  कितनी

 दफा  मेने  ला  मिनिस्टर  को  सलामी  की  है
 पहले  तो  मेरा  यह  कहना  है  कि  जब  कोई

 स्त्रियों  का  ऐसा  मामला  आवे  तो  चूंकि  यहांਂ
 और  उस  सलामी  में  हुजूर  से  यही  कहा

 मुट्ठी  भर  स्त्रियां  हर  स्त्री  को  बोलने  का
 ह  कि  हुजूर  उस  बिल  का  क्या  हुआ  और  वह

 बिल
 कब

 तक
 आयेगा

 तो  हर  दफा  हुजूर कह

 देते  हें  कि  ऐम  टेकिंग  पर्सनल  इंटरेस्ट
 बोलने का  हक  है  ।

 इन  तो  इस  दवा  से  हमा  रा  इलाज  नहीं
 मेंने  विधवा  आश्रमों  के  किस्से  सुने  हैं  ।

 हो  सकता  आज  भी  मेंने  देखा  कि  एक  सोशल

 आया
 ।  उसका  भी  वही  हश्र  हुआ  ।

 खुद  में  भी  कुछ  किस्से  जानती  हूं
 ।

 मेरे  जों

 पुरुष  भाई  हें  मेने  उनकी  मैनेजिंग  कमेटियों

 उसमें  इतनी  गड़बड़ी  हुई  कि  मेरी  समझ  में  को  देखा  है  और  मेंने  उन  के  अत्याचार  za

 ही  नहीं  आ  रहा  था  कि  हम  किधर  जा  रहे
 हें  और  मुझे  दुःख  से  कहना  पड़ता  है  कि  हमारी

 हमारे  होम  मिनिस्टर  साहब  इधर  आये  और  गवर्नमेंट को  सब  से  पहली  चीज़  ह  क  ea 4
 न  मालूम  उन्होंने  मुझ  से  कया  क्या  कहा  मेरी

 समझ  में  नहीं  आया  |  मे  कहती  हूं  कि  जब  हमलों  पंडित  के०  ato  धर्मा

 यह  निश्चय  हो  गया  है  कि  जब  तक  हमारी  दक्षिण  )  :  औचित्य  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  में

 सामाजिक  उन्नति  नहीं  हो  सकती  हमारी  गाड़ी
 सभापति  महोदय  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह

 आगे  नहीं  तो  हमारी  सरकार का  यह
 सदन  की  स्त्री  समस्याओं  और  पुरुष  सदस्यों

 फर्ज  होना  चाहिये कि  वह  इस  aes बिल  में भेद  करने  की  बात  न  होने  दें  ।

 खुद  लाये  ।  हम  तो  यह  बिल  लाते  हें  लेकिन

 सरकार का  यह  फर्ज  किं  वह  ऐसे  बिल  लावे  सभापति  इसमें कोई  औचित्य

 wet  नहीं  हे  |



 ३९३९  महिला  तथा  बाल  २३  A  १९५४  संस्था  अनुज्ञापन  विधेयक  ३९४०

 श्रीमती  उसा  लेकिन में  अपने  मुमकिन  है  कि  सरकार  की  तरफ
 से

 कोई  बिल

 भाई  को  यकीन  दिलाती  हूं  कि  हमे
 आवे  और  इस  कारण  यह  बिल  विदड़ा  हो

 जाय  | लेडी  जिनको  में  विमान  मेम्बर  कहती  मालूम  नहीं  कि  उसका  क्या

 आपके  सामने  माओं  की  हैसियत  से  आती  होगा  लेकिन  मुझे  तो  इसका  भी  वही  थ  होते

 हूं  आप  हमारे बेटे  हम  अपने  बेटों  से  कसे  जान  पड़ता  जैसे  पहले  बिल  का  हुआ  और

 अपने  आपको  जुदा  कर  सकती  यह  तों  ag  हो  गया  ।  यह  जो  हमारे भाई

 बेटों  की  कम  अकली  है  कि  वह  हमको  अपने  से  श्री  झुनझुनवाला का  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट

 जुदा  समझे  हुये  जब  हम  अपने
 को  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  था  तो  में  उसके  सम्बन्ध

 में  बतलाऊं  कि  में  खुद  उसकी  सेलेक्ट  कमेटी और  भाइयों  जों  कि  इने  विधवा  आश्रमों

 की  मैनेजिंग  कमेटियों  के  मेम्बर
 गलत  कदम  में  उसको  एक  अर्सा  हो  गया  और  आप

 vod  देखती  उन  कें  गलत  चरित्र  देखती  जानिये  कि  हालत  हमारी  यह  &  कि  हम  जो

 हैं  और  उनको  पाप  करते  देखती  हें  तो  हम  खाते  हें  वह  शुद्ध  न  होने
 के

 कारण  हम  बीमार

 उनको  रोकने  की  कोशिश  करती  हें  और  अपनी  पड़ते  हैं  और  कितने  ही  उस  कारण  मरते  a |

 सरकार  से  कहती  हें  कि  जल्दी  से  जल्दी  इन  आरज  न  ga  ठीक  घी  मिलता
 न

 मसाला

 विधवा  आश्रमों को  बन्द  करे  ।  मिलता है  और  न  अनाज  मिलता यह  हमारी

 में  अपने  उन  भाइयों  से  जो  अभी  बोले  हालत  है  और  हमारे  मुल्क  के  रहने  वालों
 की

 सेहत  दिन  पर  fer  खराब  होतीं  जा  रही  है
 थे  बिल्कुल  सहमत  हुं  ।  मेरी  खुद  की  यह  राय

 लेकिन  सरकार  के  दरबार  में  अभी  फ़ुरसत
 हे  कि  इन  विधवा  आश्रमों  को  और  बनिता

 ओश्रेमों
 को

 गवर्नमेंट  को  खुद  चलाना  चाहिये
 नहीं  है  कि  वह  हमारे  स्वास्थ्य  के  ऊपर  विचार

 और  अगर  गर्वनमेंट  इनको
 चलायेगी

 तो
 उसकों

 करें  शौर  इस  बिल  को  पास

 इतने  आश्रमों  की  क्रूरता  नहीं  होगी  ।  जो  सभापति  महोदय :  इसमें  सरकार  का

 इतने  आश्रम  खुले  हूं  मकसद  क्या  दोष  हैं
 ?

 सदन  को  उसके  लिये  समय

 विधवाओं  की  खरख्वाही  नहीं  है  बल्कि  इनकी  नहीं  मिलता  ।

 मकसद कुछ  और  ही  हे  ।  लेकिन अगर
 श्रीमती उमा  नेहरू  :  सरकार तो  सभी

 मेंट  इस  काम  को  चलायेगी  तो  वह  ठीक  तरह

 से  चलेगा ।
 में  कोई  उसके  अलग  अलग  टुकड़े  नहीं

 करना

 चाहती  ।  में  तो  इस  बिल  के  लिये  कह  रही

 यह  ata  पबलिक  के  अन्दर  थी  कि  इस  बिल  पर  हमने  खुब
 सोच  विचार

 होनी  चाहिये  लेकिन  अभी  थोड़े  दिन  के  लिये  किया  और  में  खुद  इस  बिल  की  सेलेक्ट  कमेटी

 जेब  तक  हम  अपने  पैरों  पर  ठीक  से  खड़े  में  थी  और  वहां  इस  बिल  को  अच्छी  तरह

 नहीं  हो  पाते  सरकार  कों  इस  जिम्मेदारी  की
 सोच  विचार  कर  चुके  हें  और  कम्पलीट  कर

 लेना  और  सारे  मुल्क  की  एक  दफा  चुके  हें  और  तब  उसके  बाद  इस  हाउस  में

 शुद्धि करनी  चाहिये  |  जब  तक  यह  नहीं  होगा  मंजूरी  के  लिये  लाये  हैं  लेकिन  पाल्या मेंट री

 तब  तक  देश  का  आगे  बढ़नां  मुश्किल  हैं ।  अफ़ेअर्स
 के  जो

 मिनिस्टर
 हैं  उन्होंने  अभी

 में  गवर्नमेंट  से  यही  कहने  खड़ी  हुई  हूं  माया
 कि

 कुछ  मोस्ट  इम्पोर्ट  बिल्स  उनके

 कि  अगर  वह  मेहरबानी  फरमायें  और  यह  पास  हैं जिनको  कि  पहले  हाउस  के  सामन

 पास  हो  जाय  तो  बहुत  अच्छा  है  लेकिन  मुझे  लाना है  इसलिये वह  उसको  आइन्दा  सेशन  में

 तो  इस  बिल  का  भी  वही  हश्र  होताਂ  दिखता  यह  बात  तो  समझ  में  आती  है  मगर

 हे  जैसे  कि  अभी  एक  बिल  हो  गया  |
 हो  सकता  है  कि  अगले  सेशन

 मं
 जो  इससे

 ओ
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 में  एक  बात  यह  चाहता  हूं  कि
 विधेयक

 और  ag  फिर  आगे  के  लिये  टल  सकता है  म  शब्द  की  और  अधिक  स्पष्ट

 तो  इस  बारे  में  मेरा  कहना  यह  हैं  कि  यह  भाषा की  जाये  ।  वर्तमान  परिभाषा  के  अंतगर्त

 वे  सब  संस्थायें  आ  सकती  जिन  से  यहां  कोई

 देश  के  लोगों  की  सेहत  और  ठीक

 यह  सब  से  ज्यादा  ज़रूरी  हैं  और  हमें

 इसकी  तरफ  सब  से  पहले  ध्यान  देना  चाहिये  नहीं  चाहती  ।  में  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक

 और  उसके  बाद  हमारे  देश  में  और  समाज में  को
 उन्हीं  संस्थाओं  तक  सीमित  रखनें  का

 ये  जितने  पाप  घर  फैले  हुये  हैं  उनको  मिटाना  इरादा  है  जो  स्त्रियों  और  बच्चों  रक्षा  और

 है  और  ज्यादा समय  न  लेते  हुये  में  श्रीमती  भरण-पोषण का  उद्देश्य  लेकर
 स्थापित  की

 मणिबेन  पटेल  का  जो  बिल  है  उसका  पूर्ण  गई  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  प्रस्तावक

 समर्थन  करती  हूं  और  मुझे  पुरा  विश्वास  है  सदस्या  इस  बात  को  देखें  कि  विधेयक  का  x

 इन्हीं  संस्थाओं तक  सीमित  रहे  ।
 कि

 सरकार  उसको  कबूल  करेगी  और  उसका

 बिल  एड जोने नहीं  होगा  और  मेंरे जिल  अन्त  में  में  सरकार  से  यह  प्रार्थना  करूंगा
 का

 जो  नतीजा  gat  वह  इसकें  साथ  नहीं
 कि  ag  इस  बारे  में  पूरी  पुरी  जांच-पड़ताल

 होगा  भौं
 र

 यह  आगे  जायेगा  और  मुल्क  इस  सें

 फायदा  उठायेगा

 करे  कि  हमारे  सामाजिक  क्षेत्र  में  कहां  कहां

 सुधार  की  आवश्यकता  है  ताकि  कह  उनके

 बारे  में  आवश्यक  कानून  बना  सके  |

 रघुरामय्या  वास्तव  श्री  डी०  सो०  शसी

 में  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  हमारे  देश  में  में  श्री  रघुरामय्या की  इस  बात  से  सहमत

 हूं  कि  हमारी  सरकार  को
 न

 केवल  कर  वसु

 और  बच्चों  की  भलाई  के  नाम  पर  उनका

 जीवन  बरबाद  कर  रही  हें  और  जिन्होंने  इन  कल्याणकारी  सरकार  होना  चाहिये  |

 को  अपनी  आमदनी  का  साधन  बना  रखा  fore  दृष्टिकोण  से  जो  विधेयक  सदन  में  प्रस्तुत

 सरकार  का  यह  परम  गतंव्य  है  कि  वह  इस  किये  जाते  हैं  उन्हें  अक्सर  यह  कह  कर॑
 टाल

 प्रकार  की  संस्थाओं  पर  रोक  लगायें  और  यह  दिया  जाता  है  कि  सरकार स्वयं  इस  सम्बन्ध

 देखे  कि  इनके  द्वारा  वहीं  काम  किये  जायें  जिन  में  एक  विस्तृत  विधेयक  प्रस्तुत  करेगी  और

 के  लिये  इन्हें  स्थापित  किया  गया  है  ।  सरकार  बाद  में  सरकार  द्वारा  ऐसा  कभी  नहीं  किया

 के  लिये  पूर्ण  रूप  से  इन  संस्थाओं  की  व्यवस्था  जाता  ऐसा  प्रतीत  होता है  कि  हमार

 करने
 काम  हाथ  में  संभव  नहीं  मंत्रालयों  को  विधेयक  दाब  कर  बेठ  जाने  की

 आदत  सी  हो  गई  हे
 ।

 सामाजिक  सुधार  से हो  उसे  यह  अवश्य  देखना  चाहिये

 कि  इन  संस्थाओं  में  जो  कार्य  किय  जायें  वे  उन्हीं  सम्बन्ध  ७  वाले  विधेयकों  की  तो  अवसर

 उद्देश्यों  के  अनुसार  हों  जो  उन्होंने  अपनाये  यही  ददा  होती  उन्हें  खटाई  में  डा  दिया

 ag  बड़ी  विचित्र  सी  बात  &  कि  इतनी  जाता है  ।

 बड़ी  सामाजिक  समस्या  के  प्रति  भी  सरकार  मेरे  में  इस
 समस्या

 को  राष्ट्रीय

 उदासीन हो  रही  है  और  उसने  कोई  गम्भीरता  स्तर  पर  सुलझाया  जामा  चाहिये  क्योंकि यह

 नहीं  दिखाई  है
 ।

 हमें  इस  विधेयक  को  पारित  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  हम  देखते हें  कि

 करने  के  लिये  पूरा  पूरा  प्रयत्न  करना  चाहिये
 देश  में  जगह  पर  छोटे  छोटे  बच्चे  भीख
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 डी०  सी०

 मांगते  फिरते  हें  ।  उनकी  परवाह  करने  वाला  मत  हूं  कि  सरकार  का  इन  संस्थाओं  के  चलाने

 कोई  नहीं  होता  ।  अक्सर  यह  बच्चे  किसी
 न

 में  हाथ  होना  चाहिये  ।  इनके  लिये  लाइसेन्स

 किसी  अनाथ  आदि  में  रहते  हें  और  दिया  जाना  चाहिये  ।  जब  तक  यह

 उन्हें  इस  कार्य  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है
 ।  लय  या  बनिता  अपने  आपको

 स्त्रियों  का  व्यापार  भी  खूब  बढ़  गया  है
 ।

 इन  पंजीबद्ध  नहीं  करा  लेते  तब  तक  उन्हें  काम  करने

 सबको  रोकने  के  लिये  मेरे  विचार  में  देश  के  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  तथा  उनके

 समस्त  बच्चों  की  जनगणना  कराई  जाय  |  ऊपर  निगरानी  रखी  जानी  चाहिये  ।  अनाथ

 यदि  आप  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  बच्चों  की  संख्या  इतनी  अधिक  है  कि  नये  नये

 अनाथालय  खोलने  पर  भी  उनकी  उचित करना  चाहते  तो  यह  काम  पंचायतों  को  सौंप

 दिया  जाना  गांवों  में  यह  काम  अवस्था  नहीं  हो  सकती  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है

 शर्तें  कर  सकती  हें  और  शहरों  में  म्युनिस्पेल्टियां  कि  इस  ओर  सब  से  पहले  ध्यान  दिया  जाय  ।

 आदि  ॥  डा०  सुरेश  चन्द्र  :

 के  डा०  बरनाडो  की  तरह  हमारे  पति  इस  बिल  के  बारे में  बहुत सी

 देश  में  भी  जन सेवकों  की  आवश्यकता  है  जो
 बातें  कही  गई  हैं  और  में  समझता  हुं  कि  यह

 अपनी  लगन  से  इस  समस्या  को  सरल  बना
 बहुत  ही  आवश्यक बिल  है  ।  इस  बिल की

 सकते  हैं  ।  देग  में  कुछ  अच्छे  अनाथालय  हैं
 जितनी  आवश्यकता है  उसके  बारे  में  ञ ब च्े

 किन्तु  उनकी  संख्या  बहुत  ही  कम  है
 ।  ऐसे

 कुछ  पहले  कहा  गया  हैं  और  में  समझता  हूं

 कि  किसी  भी  स्वतंत्र  देश  के  लिये  यह  हतक  की

 बहुत  अधिक  है  जिनके  चलाने  वाले  इन  अनाथों
 बात  हैँ  और  बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  ऐसे  बच्चों

 और  स्त्रियों  का  प्रयोग  अपने  लाभ  के  लिये
 पर  और  ऐसी  संस्थाओं  पर  सरकार  कर

 करते  हें  ।  उन्हें  गिरहकटी आदि  का

 प्रशिक्षण दिया  जाता  हे  ।  यही  बालक  आगे
 किसी  भी  प्रकार  का  नियंत्रण  न  हो  ।  में

 पता  हुं  कि  हमारे  भाई  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि
 चल  कर  चोरों  और  डाकुओं  की  संख्या  बढ़ाते

 जिधर  जाइये  उधर  ऐसे  बच्चे  मिलते  हें  जिनका

 स्त्रियों  को  व्यभिचार कराने  पर  मजबूर

 किया  जाता  है  |  मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसी
 सरकार  के  पास  कोई  लेखा  नहीं  है  ।  आप

 रेल  में  जाइये  या  हटीं  at  जाइये  आपको  इस

 संस्थाओं  पर  कड़ी  निगाह  रखने  की
 तरह  के  बच्चे  |  इन  जगहों से  ही  यह

 कता  हैं  ।  समय  समय  पर  उनकी  परीक्षा

 aia  रहनी  चाहिये  ।  में  मानता हूं  कि  गैर
 बच्चे इन  संस्थाओं  में  लाये  जाते  हें  और  यहां

 उनका  नैतिक  पतन  होता  है  और  यहां  से  यह
 सरकारी  विधेयकों

 में  अनेक  गलतियां  होती
 ब्राई  सारे  समाज  में  फैलती  है  ।  हम  देखते

 हैं  उनकी  भाषा  मंजी  हुई  नहीं  होती  ।  लेकिन

 यह  सब  तो  ठीक  किया  जा  सकता  है  ।  पहले
 हूं  कि  जब  से  यह  देश  स्वतंत्र  हुआ  है  तब  से

 इस  देश  का  नैतिक  पतन  बढ़ता  ही  जा  रहा
 हमें  विधेयक  का  उद्देश्य  देखना  चाहिये  ।  इस

 और  इसका
 कारण

 ये  संस्थायें  ह
 दृष्टिकोण  से  यह  विधेयक  स्वीकार  कर  लिया

 इसलिये  में  इस  बात  पर  सबसे  ज्यादा  जोर
 जाना  चाहिये  क्योंकि  इससे  एक  बड़ा

 जिस  सुधार  हो  सकता  है  ।
 चाहता  हुं  कि  इन  संस्थाओं  पर  गवर्नमेंट

 का कंट्रोल होना  चाहिय  ।  में  आपसे  यह  कहना

 श्रीमती  सामवेद  में  चाहता हूं  कि  हम  चाहे  हिटलर  के  सिद्धान्तों

 श्रीमती  मणिबेन
 पटेल  के  इस  सुझाव से  से  सहमत  हों  या  न  पर  जब  से  हिटलर  की
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 सरकार  आयी  उसने  सब  से  पहले  जरमनी  के  लाये  जिससे  कि  हम  इस  नैतिक  पतन  को  रोक

 लड़कों  और  लड़कियों  को  सुधारने  पर  जोर  सकें  क्योंकि  इन्हीं  बच्चों  के  ज़रिए  बुराई  देश

 दिया  और  उन  बच्चों  को  अच्छी  संस्थाओं  में  में  फलती है  इसलिये  में  इसका  बड़े  जोर  से

 रखा ।  उन्होंने  कानून  बना  कर  खराब  संस्थाओं  समर्थन  करता  हूं  और  आपको  धन्यवाद देता

 को  बन्द  किया  ।  में  कहना  चाहता हूं  कि  हूं  कि  आपने  मुझको  समय  दिया  |

 जब तक  हम  इस  प्रकार के  कानून  यहां  पर
 सभापति  महोदय  :  अब  इस  विषय  पर

 नहीं  लायेंगे  और  उनको  कार्य  रूप  में  परिणत
 काफी  चर्चा  हो  चुकी  यदि  माननीय  मंत्री

 नहीं  करेंगे  तब  तक  जो  यह  नैतिक  पतन  हो

 रहा  हे  यह  बढ़ता  और  आप  चाहे
 चाहें  तो  उत्तर  दे  सकते  हें  ।

 जितना  टेक्स  वसूल  कीजिये  और  कानून  श्री  दातार  :  में  अगली  बार  उत्तर  दूंगा

 aa  यह  नैतिक  पतन  नहीं  रुक  सकता  |  जिससे  अन्य  लोगों  को  भी  बोलने  का  मौका

 लिये  में  जोर  के  साथ  यह  कहना  चाहता  हूं  मिल  जाये  ।

 कि  मणिबेन  पटेल  और  दूसरे  लोग  जो  बिल  इसके  भ्  २४

 लाये  हें  उनको  गवर्नमेंट  जल्दी  से  जल्दी  स्वीकार  १९५४ के  सवा  बजे तक  के

 करे  और  या  इस  बिल  को  दूसरे  रूप  में  खुद


